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 बाक्साइट  का  खनन

 *  223.  श्री  के०  सिन्हा  इस्पात  तर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 उच्च  श्रणो  के  बाक्साइट  के  निक्षेप  कहां  पर  पाये  गय  हैं  ;  श्र

 क्या  सरकार  का  वित्रार  बाक्साइट के  खनन  काय  को  सरकारी  क्षेत्र  में  सीमित

 रखने का  है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  प्रसाद )
 उच्च  ग्रेड  Wiz

 निम्न  ग्रेड  बाक्साइट  निक्षेप  एक  दूसरे  के  साथ  जुड़े होते  फिर  उच्च

 के  पर्याप्त  निक्षेप  are  प्रदेश  ale  उड़ीसा  में  gat  तट  रेंज  में  तथा  हत्के  किस्म  के  कुछ  निक्षेप  मध्य

 उत्तर  और  कर्नाटक  राज्यों  में  पाये  जाते हैं

 सरकारी  क्षेत्र  के  संयंत्रों  की  जरूरतों  की  पूर्ति  के  लिए

 इन  बाक्साइट  निक्षेपों  की  जितनी  श्रावश्यकता  होगी  इन  निक्षेपों  का  खनन  भी  उतना  ही

 सरकारी  क्षेत्र  में  किया  जाएगा  ॥

 भारत  एल्यूमिनियम  नप  bind  ||  WT! ग  क  धਂ  नचाया 2  री  क्षेत्र  की  अकेली श्री  के०

 भ्रल्यमिनियम  कम्पनी  मंत्री  महोदय  ने  इस  कम्पनी  को  सरकारी  क्षेत्र  में  अल्यूमिनियम  के

 1
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 नन  नन
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 निर्यात  ate  संयंत्रों  के  निर्माण  की  समस्याश्रों  पर  विस्तार  से  विचार  करने के  लिए

 निदेश  दिया  है  ।

 इस  संबंध  में  oa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  श्रौर  इस  पदार्थ
 के  निर्वात  की

 तथा  देश
 में

 इसके  पुणतक  उपयोग  की  क्या  संभावनाएं  हैं  ?

 इस्पात  तर  खान  मंत्री  चन्द्रजीत  यादव  :  माननीय  सदस्य  को  यह  जानकर

 होगा  कि  इस  भारत  श्रल्मूनियम  कम्पनी  ने  उत्पादन  के  प्रथम  वर्ष  में  ही  सुचारू  रूप से  कार्य

 करना  श्रारम्भ  कर  दिया  उसे  भ्रपनी  क्षमता  का  98  प्रतिशत  उपयोग  करने  में  सफलता

 मिल  गई  है  श्र  शुद्धता  की  दृष्टि  से  इसी  ग्रेंड  धातु  का  जो  उसने  उत्पादन  किया  है  वह

 तम  उसने  थीड़ी  सी  fo  सी०  ग्रेंड  धातु  जापान  जैसे  देशों  को  निर्यात  भी  की  इन  देशों

 में  इस  धातु  को  ग्रत्तर्राष्ट्रीय  मानक  के  श्रनुरूप  पाया  गया

 हम  श्रल्मूनियम  का  निर्यात  सोवियत  संघ  को  भी  कर  रहे  अब  कठिनाई  केवल  यह

 है  कि  इस  कारखाने  के  लिए  श्रावश्यक  मात्ना  में  fast  उपलब्ध  नही ंहै  उिसके

 भ म्रग्नतर  उत्पादन  में  विलम्ब  हो  रहा  केवल  एक  पौट  लाइन  में  उत्पादन  चल  रहा  है  जबकि

 ma  पौट  लाइनों  पर  उत्पादन  काय  श्रारम्भ  किया  उना  facet  मिलते  हीवे  भी  चालू

 हो  जायेंगी  |  हम  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  संपकके  बनाये  हुए  हैं  शौर  मध्य  प्रदेश  सरकार  भी  इस

 बात  का  हर  संभव  प्रयत्न  कर  रही  है  कि  वह  हमें  जितना  शीघ्र  हो  सके  बिजली  सप्लाई  करे  ।

 मैं  सदस्य  महोदय  को  इस  बात  का  विश्वास  दिलाता  हुं  कि  हम  बाक्साइट  को

 मिकता  दिलाने  की  झोर  पूरा  ध्यान  दे  रहे  Fale  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  श्रौर  धातु

 निर्यात  तथा  अन्वेषण  निगम  को  यह  हिदायत  दी  गई  है  कि  वे  बाक्साइट  का  पता  लगाने  के

 लिए  एक  पुरजोर  कार्यक्रम  तैयार  करें  क्योंकि  भ्रल्मूनियम  के  निर्यात  श्रौर  देश  में  उसकी  खपत

 की  काफी  सम्भावनाएं  हैं  ।

 श्री  झ्रार०  के०  सिन्हा  माननीय  मंत्री  ने  जो  कुछ  कहा  उसे  सुनकर  मुझे  प्रसन्नता

 जहां  तक  मुझे  ज्ञात  भारतीय  भगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  ate  धातु  निर्यात  तथा  क अन्वषण

 विभाग  परस्पर  सहयोंग  से  एक  विस्तृत  सर्वेक्षण  नमूनों  का  विश्लेषण  aif  का  काम  कर  रो  हैं

 शर  उन्हें  जो  कुछ  सफलता  मिलो है  उससे  यह  झाशा  बंधी  है  कि  इस  उद्योग  का  पर्याप्त  विकास

 झर  विस्तार  होगा  |

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बाक्साइट  उन्खनन  का  काय  के.वलਂ  सरकारी  क्षेत्र  तक

 सीमित  रखा  उायेंगा  |

 श्री  चन्रजीत  यादव  .:  वास्तव  हमारे  बाक्साइट  निक्षेपों  की  सम्भावना  के  बारे  में

 तबसे  एक  श्राया  जबसे  हमने  उड़ीसा  ate  wee  प्रदेश  के  gat  तटों  पर

 बहुत  ही  उच्च  कोटि  के  बाक्साइट  के  बहुत  बड़े  भंडार  का  पता  लगाया  संक्तों  के

 अनुसार  हमें  इस  में  1000  मीटरी  टन  बाक्साइट  fay  सकेगा
 ।  यह  श्रन्खला  300

 कि०  मी०  लम्बी  जितनी  गहराई  तक  यह  बाक्साइट  खनिज  उपलब्ध  वह  भी  श्रत्याधिक

 संतोष  की  बात  इसमें  खनिज  का  त्रश  जो  45  प्रतिशत  से  48  प्रतिशत  तक  अझ्न्तर्राष्ट्रीय

 मानक  के  श्रनुरूप  विश्व  में  बावसाइट  के  सबसे  उत्तम  जो  ग्रेड  उपलब्ध  हैं  उनमें  से  यह

 2



 4  1898  )  मौखिक  उत्तर

 एक  ग्रेड  हमारा  भ्रनुमान  है  कि  यह  भंडार  बहुत  विशाल  है  awe  इसीलिए  हम  इस  दिशा

 में  कार्यक्रम  श्रारम्भ  कर  रहे  जहां  तक  सदस्य  महोदय  के  दूसरे  प्रश्न  का  सम्बन्ध

 अ्रल्मूनियम  का  उत्पादन  wa  तक  निजी  क्षेत्र  में  होता  रहा  भारत  भ्रल्मूनियम  कम्पनी

 तो  हाल  ही  में  स्थापित  की  गई  उपक्रम  किसी  रूप  में  उत्खनन  का  कार्य  केवल  सरकारी

 क्षेत्र  में  जायेगा  ।  परन्तु  इस  अवसर  पर  उसके  भावी  स्वरूप  के  बारे
 में  कुछ  कहना

 कठिन है

 डा०  रानेन  सेन  :  कुछ  सप्ताह  पहले  समाचार  पत्रों  में  यह  समाचार  छपा  था  कि

 भारत  ग्रल्मनियम  कम्पनी  को  उपलब्ध  होने  वाले  बाक्साइट  भंडार  का  पहले  पहल  तो  बहुत

 प्धिक  होने  का  अनुमान  लंगाया  गया  था  श्रौर  उतना  बाक्साइट  उस  क्षेत्र  में  मिलेगा  नही ं।

 इससे  भारत  wef  कम्पती  में  काम  कर  रहे  व्यक्तियों  के  मन  में  म्राशकाए  उत्पन्न  हो  रही

 इसलिए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  समाचार  कहां  तक  सही  है  ।

 श्री  चन्द्रजीत  wet  :  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  ने  अपनी  रिपो  में  बताया  है

 कि  उत्खनन  कार्य  की  अ्रारम्भिक  अवस्था  में  उस  क्षेत्र  में  बाक्साइट  सूक-रूक  कर  मिला  |  इस

 विभाग  ने  यहू  भी  सलाह  दी  कि  qaqlea  उत्खनन  नहीं  होना  चाहिए  क्योंकि  इस  क्षेत्र  में

 अस्थिरता  है  ।  परन्तु  उत्खनन  कार्य  कंरने  पर  यह  देखा  गया  कि  भारतीय  भगर्भीय

 न्ण  विभाग  ने  जो  अरन  मान  बताया  वहूस  ही  नहीं  है  श्रौर  वहां  पर  50  प्रतिशत  बाक्साइट  भंडार  हैं  ।

 हमने  भारत  श्रल्मनियम  कम्पनी  कहं  है  कि  वहं  उड़ीसा  सरकार  के  पास  थोड़े  से  श्रार

 पट्टों  से  लिए  श्रावेदन  यह  aft  उत्तर  प्रदेश  के  बांदा  जिले  में  मिलने  की  संभावना  है

 att  यहं  feat  भारत  श्रल्मूनियम  कम्पनी  के  निकट  भी  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे  हैं

 कि  क्या  उस  क्षेत्र  से  बहे  बाक्साइट  की  सप्लाई  कर  सकता  इस  प्रकार  इन  सभी  बातों  पर

 विचार  किया  जा  रहा

 श्री  नोतिर।ज  fag  चौधरी :  जहां  तक  देश  में  उपलब्ध  बाक्साइट  भंडार  का  सम्बन्ध

 उनमें  ग्रल्युमिनियम  का  अंश  सं
 x

 40  प्रतिशत  तक  पाया  जाता  सरकारें  प्रघिक  प्रतिशत

 वाले  afr  के  लिए  कम  भंडारों  का  उपयोग  कर
 रही  मैं  यह  जानना

 चाहता
 हूं  कि

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  निम्न  ग्रेड  वाले  शर  उच्च  ग्रेड  वाले  बाक्साइट  को  मिलाकर

 भ्रल्मूनिनियम  उत्पादन  में  उपयोग  करेंगे  ?  यदि  नहीं  तो  क्यों  ?

 श्री  चख  नत
 दल  जो  दृष्टिकोण  हम  श्रपना  रहे  हैं  वह  सही  हमें  निम्न  de

 वाले  तथा  उच्च  ग्रड  वाले  अ्रल्यूमिनियम  को  लेकर  उनमें  धातु  भ्रंग  का  पता  लगाना  चाहिए  1

 वास्तव  में  मध्य  प्रदेश के  सरगूजा  क्षेत्र  में  हमें  भारी  मात्रा  में  बाक्साइट  मिला  है  परन्तु ag  निम्न

 | के. ह
 का  हम  उन  देशों  की  इस  दिशा  में  मदंद  ले  रहे  हैं  जिन्होंने  निम्न  ग्रेड  वाले  बाक्साइट  को  उच्च  ग्रेड

 वाले  बाक्साइट  में  परिवर्तित  करने  की  तकनीक  विकसित  कर  रखी  हम  चाहते  हैं  कि  जो  भी  निम्न

 ग्रेड  वाला  ्रौर  उच्च  ग्रेड  बाक्साइट  उपलब्ध  है  उसे  मिला  कर  पूरा  लाभ  उठाया  जाये  |

 श्री  जगनाथ  राव  :  भ्रल्मूनियम  उद्योग  1956  के  प्रौद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  के  श्रन्त्गत
 श्राता  है  ।  यही  कारण  है  कि  निजी  क्षेत्र  की  थे  उद्योग  स्थापित  करने  की  अनमति  दे  गई  है  ।  इसी के
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 फलस्वरूप  इन्डाल्को  अ्रादि  की  स्थापना  हुई  है  श्रौर  ga  बन  हुई  है  क्या  मैं  यह

 जान  सकता  हूं  कि  सरकार  इस  बात  पर  विचार  करेगी  कि  निजी  क्षेत्र  को  aaa नये  का  रखाने

 स्थापित  करने  या  ग्रपने  व्त॑मा न  कारखानों  का  विस्तार  करने  की  श्रनुमति  न  दी  इस  सम्बन्ध

 में  भारत  सरकार  की  क्या  नीति

 श्री  चन्द्रजीत  यादद  :  इस  अवस्था  में  तब  तक  ऐसा  करना  श्रसम्भव  रहेगा  तब  तक  कि  निजी  क्षेत्र

 के  संगठन  इप्तभा  उत्पादन  करने  में  लगे  हुए  हैं  ।  सरकार  ने  इस  वारे  में  कुछ  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किये

 हैं  शरर  उन्हें  तदनुसार  कार्य  करना  है  ।  जब  हमें  इस  धातु  की  श्रावश्यकता  है  तब  यह  कहना  कि  हम

 उनके  विस्तार  के  लिए  या  नये  का  रखाने  स्थापित  करने  के  लिये  भ्रनुमति  नहीं  देंगे  ठीक  नहीं  है  ।  जैसा

 कि
 मैं  पहले  बता  चुका  हुं  कि  इस  क्षेत्र  में  सरकारी  क्षत्र  में  बाल्को  स्थापित  किया  गया  है  श्रौर  अब  उसकी

 देखभाल  करेंगे  ।

 सूक्ष्मतरंगी  संचार  व्यवस्था

 #924.  श्री  डी०  डी०  ame  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  व्श्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  शोघ्र  ही  सुक्ष्मतरं  गी  संचार  व्यवस्था  का  जाल  फैन  TUT 11.0  पौर

 यदि  तो  क्या  देश  में  सूक्ष्मतरंगी  संचार  व्यवस्था  के  लिये  स्वदेशी  उपकरणों  का

 उत्पादन  हो  रहा  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  श्रौर  देश  के  प्रमुख

 ट्रंक  मार्गों  पर  चौड़ी  पट्टी  के  दूरसंचार  जस  कि  माइक्रोवेव  रेडियो  रिले  प्रणाली  श्रौर[/या

 को-एक्सियल  वे  बुल  प्रणाली  की  व्यवस्था  करने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।

 इंण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज़  ब ंगलर  में  कुछ  किस्म  माइक्रोवेव  की  रेडियो-रिले  प्रणालियों  का

 उत्पादन  पह  से  हीले  हो  रहा  है  ।  wea  प्रकार  की  प्रणालियों  का  विकास  किया  जा  रहा  है  ।  राशा  है  कि

 जल्दी  ही  इनकी  निर्माण-क्षमता  इतनी  बढ़ा  दी  जाएगी  कि  देश  की  जरूरतें  पुरी  हो  सकें  ।

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  श्रीभान  हमा रा  संचार  व्यवस्था  विशेष  रूप  से
 टेली  फोनों

 के  सम्बन्ध  में

 काफी  सुधार  Pea  जाने  की  श्रावश्यकता  है  ।  त्र्त  कया  सरकार  प्रयाद  करेगी  कि  भाइक्रोवेव

 रीपीटर  ऐनटेना  यथासम्भव  अधिक  से  श्रधिक  इलाकों  में  स्थापित  Fa  जायें  रौ  क्या  वे  नहीं  सोचेंगे

 कि  वर्तमान  संचार  व्यवस्था  को  रेडियो  संचा ९  से  भी  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  कया  वे  इस  दिशा  में

 कुछ  नहीं  करेंगे  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  जहां  तक  माइक्रोवेव  प्रणाली  सम्बन्ध  हम  aa

 बढ़ाने  का  प्रयाप्त  कर  रहे  हैं  ।  गत  वर्ष  माइक्रोवेव  की  दूरी  दोगुनी  हो  गई--हमने  8,600  फिलोमीटर

 की  व्यवस्था  की  है  झौर  हम  20,000  फिलोमीटर  की  व्यवस्था  करने  जा  रहे  हैं  ।  ऐना  लगता  है  फि

 यन्त्रीकरण  की  बाद  करते  समय  माननीय  सदस्थ  को  सुदूर  पारेषण  a  स्थानीथ  स्वीनिंग  फे  बीच  कुछ

 wa  हो  गया  ।  स्थानीय  में  यन्त्रीकरण  झीर  इलैक्ट्रानिक्स  पर  विचार  किया  जा  रहा

 माइक्रोवेव  पुद्ूर  पारेषण  के  प्रयोजनों  के  लिये  प्रयोग  दिया  जाता  है  ।  इसमें  भी  माइक्रोवेव  ही  एक  उपयुक्त

 साधन  नहीं  है  क्योंकि  इसमें  क्षमता  सीमित  होती  है  |  निदेशों  में  argaRlaa  के  को-एक्सियल

 केबल  भी  प्रयोग  किये  जा  रहे  हैं  ।  हाल  में  को-एक्सिय ल  केब न  की  सम्भावनायें  बहुत  बढ़  गई  हैं  ।  इसमें

 अधिक  चैनल  धढ़ाई  जा  सकती  हैं  तौर  पुरक्षा  भी  है  ।  विश्व  के  wet  देशों  की  ate  भारत  में  भी  माइक्रोवेव
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 ale  को-एक्सियल  दोनों  ही  प्रणाली  प्रयोग  करनी  होंगी  ।  यहे  भूभाग  पर  निभर  करता  है  कि  वहां  मा

 वेव  बचतपूर्ण  होगा  या  को-एक्सियल  लाभप्रद  होगा  ।  स्वाभाविक  हैं  कि  पहाड़ियों  में  माइक्रोवेव  सरल

 प्रो  सस्ता  रहता है  ।  जब  हम  को-एक्सियल कंब  न  में  बहुत  ज्यादा चेनल  लेते  हैं  तो  वे  माग  में  बिछा दी

 जाती हैं  ।  इस
 श्रका

 र  वे
 अधिक  बचतपूर्ण हैं  ।

 अतः
 हमने  निणंय किया  है

 कि  दोनों  का  fae
 te

 किया

 जायेगा  ।  हभ  सुदूर  पारेषण  का  बड़े  प  पाने  पर  कर  रहे  हैं  क्योंकि  इससे  अप  ्च्छी  सीधे  डायल

 घमाकर  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  भी  उपयोगी  रही  है  ।  सालिड  स्टेट  area  भी  लगभग  तेयार  है  |

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  मेरा  अ्ाभप्राय  इस  समय  प्रयोग  की  जा  रही  क्रास  बार  प्रणाली  से  था  ।

 क्या  इसके  स्थान  पर  इलैक्ट्रानिक  एक्सचेंज  लगाये  जायेंगे  या  नहीं  ?  हभारे देश  में  इलैक्ट्रानिक्स

 निगम  ate
 इलेक्ट्रा  निक्स

 विभाग  दोनों  हैं  wife  में  उनकी  सहायता  ली  जा  सकती  थी  ।

 रीपीटर ऐन्टेना  का  उल्लेख  करते  सनथ  मैंने  इस  वात  को  ध्यान  में  रखा  था  कि  माइक्रोवेव  प्रकाश  की

 दिशा  mata  सीधी  लाईन  में  यात्रा  करती  है  प्रौर  इसलिए  रीपीटर  एन्टना  प्रावश्यक  समझे  गये  थे  ।

 अध्यक्ष  :  :  इसनें  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  यह  तो  प्राप  स्पष्टीकरण दे  रहे  हैं  ।

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  :  माइक्रोवेव  प्रणाली  के  लागू  होने  के  बाद  भी  कुछ  स्थानों  में  टेलीफोनों

 ठीक  काम  न  करके  की  शिकायतें  हैं  ।  इस  प्रणाली  के  लागू  करने  के  बाद  पुरानी  प्रणाली  की  त  लना

 लिये  क्या क्या  सुधार  हुए  यदि  संचार  भंग  हो  या  ठीक  काम  न  HL  तो  उसे  सुधा रने
 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 ?

 डा०  शंकर  दार्मा  मैं  पहले  we  चुका हं
 कि  स्थानीय  स्वीचिंग  ate  सुदूर  पा  रेषण  के  बीच

 कुछ  भ्रम  है  |  माइक्रोवेव  दूर  पारेषण के  लिये  प्रयोग  किया  जाता  है  श्रौर  इसमें  बहुत  भ्रच्छा

 काम  कर  रहा है
 ।  हमें  चैनलों  की  संख्या  बढ़ानी  है  ।  माइक्रोवेव के

 लिये  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थानों  को

 माइक्रोवेव  सिंग  नल  दोहरान ेके  लिये  टावर  व  ऐनटेना  से  युक्त  होते  वाइड  बैंड

 Baa  में  प्रत्येक  रेडियोधःरी  सिस्टम  को  हम  1800  टेलीफोन  देते  हम  सकिट  की  WiaviHagint

 को  ध्यान  में  रखत्ते  हुए  att  रेडियो  चैनल  बढ़ा  देते  हैं  ।

 Shri  R.  Pandey:  After  taking  over  the  charge  of  this  Ministry  Dr
 Shankar  Dayal  Sharma  has  brought  about  many  inprovements  in  working  of
 telephones  and  introduction  of  microwave  is  one  of  them.  But  our  ह ह sing
 telephone  bills  have  been  a  source  of  trouble  for  him,  May  I  know,  whether
 the  micro-wave  net  work  is  being  extended  to  the  rural  areas  also?

 Dr.  Shankay  Dayal  Sharma:  Microwave  net  work  is  useful  where  a  number
 of  channels  are  required.  It  would  be  spread  to  places  where  utra  high  fre-
 quency  60  channels  are  needed.  It  will  be  provided  in  the  rural  areas  also  when
 it  is  needed  there.

 हैजा  अ्रनसन्धान केन्द्र  कलकत्ता में  हैजे  के  एक  नये  टीके  का  विकास

 225.  श्री  पी०  गंगादेव
 :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 wat कि

 क्या  कलकत्ता  स्थित  हैजा  भ्रनुसन्धान  केन्द्र  में  हैजे  के  एक  नए  टीफे  at  विकास  किया

 गया  है
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 are यदि  तो गे  क्या  उक्त  टीके  फा  कलकत्ता  में  लोगों प  र  परोक्षण  किया  गया

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  के०  एम०
 :

 और  हाँ ।

 इस  वेक्सींन  से  1  से  4
 वर्ष

 के  शरायु  वग  के  बच्चों को  90  से  100  प्रतिशत  तक  त्रौर  एक

 ag  से  ऊपर  सभी  झ्रायु  वर्गों  के  व्यक्तियों  कों  62  से  77  प्रतिशत  तक  प्रतिरक्षण  मिला  है  ।

 श्रीपी०  गंगा  देव  :  हैज़े  के  पहले  टीके  से  केवल  छ  भास  तक  श्रांशिफ  असंक्राम्यता  मिलती  थी

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  माननीय  मन्त्री  से  प्राथेना  करेंगे  कि  वह  हमारे  इस  संशय  का  निराकरण

 कि  क्या  पहले  टीके  की  तुलना  में  नए  टीक  से  पहले  से  श्रधिक  समय  तक  यथा  go  रूप  से  इस  विकराल

 रोग  से  मिलती  इस  बारे  में  किए  गए  नवीनतम  अरन  सन्धान  को  क्यो  परिणाम  निकला  है
 ?

 श्री  ए०  के०  एम०  इसहाक  :
 पहले  टीके  की  तुलना  में  नए  टीके  में  निश्चित  रूप  से  सुधार  हश्र

 ।  एक  वर्ष  से  चार  की  ग्रापय क  बच्चों  को  इससे  शत  प्रतिशत  प्रतिरक्षा  मिली  है  ।  war  ay  वगे  के

 लोगो  को  इस  से  77  प्रतिशत  तक  प्रतिरक्षा  मिली  है  ।  इस  बारे  यें  निश्चित  रूप  से  पह  ने  टीके  की  तुलना  में

 सुधार  हु  जहां  तक  असंक्राम्यता  की  अवधि  का  सम्बन्ध  है  इस  टीके के  गुणों  की  देखते  हुए

 यह  श्रतुमा न
 लगाया  जा जा  सकता  है  कि  इससे  निश्चित  समय  तक  प्रतिरक्षा  नए  टीके  से  380  fer

 तक  प्रतिरक्षा  मिलती  है  ।  इस  दृष्टि  से  भी  इसमें  पहले  टीके  की  तुलना  में  सुधार  gar  है  ।

 axt  पी०  गंगा  देव  :  जिस  व्यक्ति  को  टीका  लगाया जा  ए  उसे  उससे  पुरी  तरह  से  प्रतिरक्षा  fat

 झ्र  ऐसा  टीका  तैयार  करने  के  जिसे  de  के  जरिए  wTQ fear  जा  सके  ताकि  लोगों  को  उसे  लेने  में

 पुविधा  कौन  कौन  से  श्रनुसन्धान  हो  रहे  हैं  |

 श्री  ए०  Ho  एम०  इसहाक :
 मैं  समझता हुं

 कि  हमा रे  देश  में  एक  बहुत  कारगर  श्रौषध  का  निर्माण

 हुमा  है जिसका  नाम  रसलਂ  इससे
 इस

 दिशा  में  बहुत  बड़ा  परिवतेन  हो  गया  है  ।  इसे  मुंह  के  जरिए

 लिया  जा  सकता  परन्तु  लोगों  को  प्रतिरक्षा  देने  के  लिए  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  शिक्षा  देने  ate  स्वच्छ

 रहने  की  प्रादत ST
 डालने  का  तरीका  सर्वोत्तिर  है  ।

 डा०  कलासं  :  क्यां  मंत्री  महोदयें  यहँ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  टीका  स्थानिक

 Sar  में  भी  मिलता है  ?  यह  बात  स्वेविदित है  fe  में  टीके  स्टोर  करने

 की  बहुत  कम  सुविधाएं  हैं श्रोर  इन  की  क्षमता  बनाए  रखने  के  लिये  प्रशीतन

 सुविधाएं  भी  श्रपर्याप्त हैं
 ।  जितने  टी

 के
 लगाने  वालों  की  जरूरत  है  वे  भी  उतने  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  क्या  कोई  निश्चित  वितरण  प्रणाली  या  अरन्य  ऐसी  प्रणाली  है  जिससे

 a  Fart  हए  टीके  को  कारगर  रूप  से  प्रयोग  में  लाया  जा  सके  ?

 att  To  के ०  एस०  इसहाक  इस  बारे  में  कुछ  सुधार  gat  है  हमारे  देश  स्थानिंकਂ

 रोग  वाले  54  जिले  इनमें  से  हम  केवल  28  जिलों  को  ही  यह  सुविधा  प्रदान  कर  सके  हैं  ।

 दूसरे  जिलों  को  भी  यह  सुविधा  प्रदान  की  जा  रही  है  ।  |

 भविष्य  निधि  से  पंजी  ~ faazt

 *  226.  श्री  के०  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  भविष्य  निधि  से  ott  निवेश  करने  के  बारे  में  भालिकों

 झ्ौर को  नये  निदेश  जारी  किये  हैं
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 यदि  तो  तत्संबंधी  wea  बातें  var  है  ।

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  वर्मा
 )  ae  एक  विवरण  सभा

 घटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 निवेश  को  जो  निम्नलिखित  पटन  केन्द्रीय  सरकार  ने  श्रधिसूचता  का ०  द्भा ०  संख्या  286

 तारीख  30  1975  में  रखी  गई
 देखिये  संख्या  एल  ठी  ०--11236/76]  द्वारा

 पहली  1975  से  लागू  किया  उसका  लाग  रहना  31  ग्रगस्त  1976  तक  जारी है
 :--

 (1)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सृजित  ate  जारी  की  गई  लोक  ऋण

 1944  (1944  का  18)  की  धारा  2  के  खण्ड

 (2)  में  यथा  परिभाषित  सरकारी  प्रतिभूतियां  25  प्रतिशत  से  ग्न्य  न

 (2)  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  afar  ait  जारी  को  गई

 लोकऋण  1944  (1944  को  18)  को

 घारा  2  के  खण्ड  (2)  में  यथा-पंरिभाषित  सरकारी

 प्रतिभ  तियाँ  25  प्रतिशत  से  भ्रत्य न

 (3)  कोई  श्रन्य  पराक्राम्य  प्रतिभूतियां
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 या  जिनका  मूलधन
 शर  जिन  पर  ब्याज  केन्द्रीय  सरकार  या  किसी  राज्य

 सरकार  द्वारा  पूर्ण  रूपेण  श ग्र गैर  बिना  किसी  शर्त  के

 गारण्टीशुदा  हो  |  25  प्रतिशत  से  aaa

 (4)  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण  पत्न  fetta  श्रौर  तृतीय
 बार  जारी  किये  गये  )  या  डाकघर  सावधिक  जमा  30  प्रतिशत  से  wafer

 (5)  भारत  सरफार  के  वित्त  मंत्रालय  कार्य

 की  श्रधिसुचना  संख्या  एफ०  16  /  पी०  डी०  /  75,

 तारीख  30-6-1975  श्रारम्भ  की  गई  विशेष

 निक्षेप  स्कीम  20  प्रतिशत  से  wafers

 श्री  के०  सालबा :  क्या  यह  बात
 सही

 है  कि  कुछ  नियोजक  इस  योजना  का  पालन
 नहीं  कर

 रहे हैं  ate  यदि  तो  सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  ?  fiftatt के  रूप  में
 कितनी  धनराशि  मिलने  की  सम्भावना  है  तथा  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  सिल  चकी

 श्री  बालगोविन्द  वर्मा  माननीय  मंत्री  को  विदित  ही  है  कि  धन  का  विनियोजन  केन्द्रीय

 सरकार  के  निदेश  के  stare  ही  किया  जायेंगा  तथा  इसलिये  कोई  कमी  नहीं  हो  सकती  ।  वे  स्थापित

 प्रथा  में  कोई  श्रदल  बदल  नहीं  कर  सकते  ।  यदि  वह  ठीक  कार्य  न  करें  तो  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  क

 जाती  है  इस  प्रयोजन  के  लिये  हम  कुछ  मामलों  में  छूट  दे  देतें  हू  ।  वस्तुस्थिति  तो  यह  है  वि

 ट  ध्राप्त  वर्गों  द्वारा  प्राप्त  धन  संबंधी  sees  मेरे  पास  इस  समय  नही  हैं  ।  यदि  मां  ननीयेਂ  मंत्री  उन्हे

 चाहते  हू  तो  मैं  उन्हें  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  के०  मालया  क्या  रकार  ने  भविष्य  निधि  की  संचित  राशि  में  से  ऋण  sare

 शिक्षा  तथा  स्वास्थ्य  इत्यादी  जैसी  लाभप्रद्र  योजनाएं  बनाने  पर  विचार  किया है
 ?
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 श्री  बालगोविन्द  वर्मा  :  जब  वमेंचारियों  को  झावश्यवता  हो  तो  a  ऋण  लें  सकते हैं  ।

 श्री  के०  सुर्य  नारायण  :  क्या  feat  ऐसे  नियोजक  पर  जिसने  किसी  ऐसे  नियम  का  उल्लंघनਂ

 करके  भविष्य  निधि  की  राशि  जमा  न  aes  मुद'दमा  चलाथा  गर  है  ?  ऐसे  व्यवितयों  के  विरुद्ध

 सरकार  ने  क्या  दार्यवाही  की  है  ?

 श्री  बालगोविन्द  वर्मा  :  जब  कभी  नियोजक  अ्रपेक्षित  धनराशि  जमा  नहीं  कशते  तो  हम  उनके

 विरुद्ध  उचित  का्यवाही  करते  हैं  ।  30  1975  को  मुकदमों  की  संख्या  55,590  थी  जबकि

 30  1976  को  यह  64,745  हो  30  1975  तंक  35,083  व्यक्तियों को
 दोषसिद्ध  ठहराया  गया  तथा  दोषसिद्ध  ठहरायें  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  1.0  1976  को

 «>>  नाथ
 37,116  थी  ।  भारतीय  दण्ड  संहिता  की

 धारा  406/409  के  wets  30  1975  तक  436

 और  30  1976  तक  657  मामले  दर्ज  किये  गये  ।  धारा
 8

 के
 श्रधीन  राजस्व  की  वसुली  के  लिये

 दर्ज  किये  गये  मामलों की  संख्या के ह के के के

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  बहुत  बड़ा  विवरण  है

 श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  :  चन्द  एक  झांकड़े  और  है  ।

 WrQy#  महोदय :  यदि यह  बड़ा  विवरण है  तो  श्राप  इसे  सभा  पटल  संकते है  ॥
 अगला  प्रश्न  |

 दोगो  mkt  में
 परमाणु  aes  के  बारे  में  कोलस्बो  faraz

 सम्मेलन  में  विचार-विमर्दा

 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :  क्या  विदेश  मंत्री
 यह  बताने  की  दापा  करेंगे  कि  :.

 क्या  दौगो  गाशिया  में
 श्रमरीकी  wes  पर  1976  में  कोलम्बो

 गुट  निरपेक्ष  देशों  के  शिखर  सम्मेलन  में  एक  मुख्य  मामले  के  रूप  में  चर्चा  की  गई  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 विदेश  मंत्री  यशवंतराव  :  कोलम्बो  में  हाल  ही  में  सम्पन्न

 पांचवें  गुट  निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  में  का  क्षेत्र  हिन्दमहासागर ि
 ”

 संबंधी मद  पर  fan
 र-विमशे

 के  दौरान  दीगो  गाशिया  के  श्रड्डे  की  कट  अलोचना  हुई  ।  दूसरी  बातों  के  अलावा  इस  सम्मेलन  ने

 इसकी  भत्सना  करते  हुए  एक  पाठ  भी  पारित  किया  जिसमें  **बड़ी  ताकतों  द्वारा  सामरिक

 महत्व  के  feat  की  सिद्धि
 के

 लिये  दोगो  गाशिया  जैसे  विदेशी  एवं स  ख्रज्यवादी  सैनिक  west  की

 रख  रखाव  शौर  की  तथा  हिन्द  महासागर  में  बड़ी  ताकतों  की  तेजी  से  बढ़ती  हुई
 सनिक  प्रतिस्पर्धा और  तनाव  की  भी  निंदा  की

 गई  है  क्योंकि  ये  इस  क्षत्र  कीਂ
 क्षेत्रीय  maser  श्रौर  शांति  पर्ण  विकास  के  लिए  सीधा  खतरा है  प

 सम्मेलन
 में

 इस  विषय  पर  स्वीका
 र  क्रिये  गये  प्रस्त।व  में  भी  इसी  प्रकार  का  एक  पैरा  प्राया  था  ।
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 शो  एम०  कल्याणयुन्दरम  :  यह  वास्तव  में  एक  weet  समाचार  है  कि  दीगो  गाशिया  का
 ा
 ल  ee  eo विशेष  रूप  से  उल्लेख  fear  गया  श्रीर  इसकी  न  केव  नाला  जता  परन  तु  निन्दा  भी  की  गई  ।

 माननीय  मंत्री  द्वारा  ४ठन  पाठ  में  कहा  गया

 गाशिया  जैसे  विदेशी  एवं  संम्पाज्यवादी  सैनिक  झ््डों  और  स्थापनों  की

 रख-रखाव  .  .  हैै

 मं
 ~

 इससे  स्पष्ट
 है

 कि  विदेशी  साम्राज्यवादी  ताकतों  के  अन्य  wes  श्नौर  स्थापनाएं  भी  पाठ

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  ‘ae  बड़ो  ताकतों  के  बीच  प्रतिस्पर्धा  के  कारण  जहां  तक  सोवियत  संध

 का  सम्बन्ध  है  उन्होंने  एक  बार  नहीं  परन्तु  कई  बार  स्पष्टतया  कहा  है  कि  वे  हिन्द  महासागर  को  शान्ति

 का  क्षेत्र  बनाये  रखने  के  पक्ष  में  हैं  ।  त्र्त  प्रतिस्पर्धा  का  तो  कोई  प्रशन ही  नहीं  है  जहां  तक

 संघ  का  सम्बन्ध  है  ।  यह  सुविदित  है  श्रमरीका  दीगों  गाशिया  में  बना  रहा  है  ।  शर्त  क्या

 सरकार  उनें  अरन्य  विदेशी  साम्प्राज्यवादी  ताकतों  के  नाम  बतायेंगी  जो  कि  अमरीका  के  इलावा  हिन्द

 महासागर  में  Uses  ौर  स्थापनाएं  स्थापित  कर  रही  हैं  ।

 श्री  यशत्रस्तराव  यदि  वह  वास्तव  में  तथ्यों  की  जानकारी  चहते  हैं  तो  जिबूटी

 में  फांस  का  एक  श्रडूडा  है  ।  मैंने  यह  एक  उदाहरण  दिया  हैं  ।  परन्तु  मूल  प्रश्न  तो  हिन्द  महासागर  क्षेत्र

 में  शान्ति  बनाये  रखने  के  लिये  वहां  पर  विदेशी  साम्ाज्यवादी  west  को  जैसा  कि  श्राप  इन्हें
 समाप्त  करना  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  आर  विदेशीਂ  क्या है
 ?  कया  कोई  ऐसा  श्रड्डा

 हो  सकता  है  जो  विदेशी  न  हो ?

 श्री  थशवस्तराव  एसा  कोई  अड्डा  नहीं  हो  सकता  ।  यह  मैं
 समझता हुं  ।  परन्तु

 एसे  सम्मेलन  में  दूसरों की  बात
 को  रखने के  लिये  कुछ  ऐसे  पद  रखने  पड़ते  हूँ  ।  वास्तव में  गेर

 aimitsan  विदेशी  ager  नहीं  हो  सकता  है  ।  विदेशी  अड्डा  ही  एक  बुनियादी  चीज  है  ।  ये  श्रड्डे
 वास्तव  में  होत  हैं  श्नौर  हमें  चाहिये  कि  इन्हें  न  बनने  दिया  जाये  मेरी  तो  यह  मंशा  ह

 बड़ी  ताकतें  दो  परन्तु कई  हैं  ।

 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :  ऐसी  wear  बड़ो  ताकतें  कौन  सी  हूँ  जो  स्थापनों  का  निर्माण
 कर  रही है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  ने  जानकारी  दे  दी  है  ।

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण  :  प्रश्न  ५न  ताकतों
 के  बारे  में  नहीं  है  जिनके  पहले  ही  wes  हैं  ।

 wat  तो  नये  अड्डे  स्थापित  करने  की  सम्भावनाओं  के  बारे  में  है  ।  हम  अन्तनिहित  सम्भावनाओं  के

 विरुद्ध  व्यवस्था  करने  का  प्रयत्ने  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते हुए  कि  दीगो  wir  हमारे

 देश  के  समीप
 है  प्रौर  इस

 तथ्य
 को

 भी  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि

 कई  देशों  ने  इस  ass }  की  निन्दा  की  हैं
 जनमत  तैयार  करने  श्रौर  यहें  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  ag  weer  बन्द  हो  सरकार  का  श्रौर

 बया  कार्यवाही क  रने  का  विचार  है
 ?

 क्या  माननीय  मंत्री  दीगो  गाशिया  wes  की  वर्तमान  श्रवस्था

 के  बारे  में  जानकारी  दे  सकेंगे
 ?

 ore  में
 उन

 लोगों  के  बारे  में  क्या  रश्या  जो  उस  द्वीप  में  थे
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 श्री  QMITALTS  चव्हाण  जहां  तक  प्रश्नਂ  के  प्रथम  भाग  का  सम्बन्ध  हम  तद्ध  स्मिति  द्वारा

 अ्रायोजित  तटवर्ती  देशों  के  सम्मेलन  में  शामिल  हो  रहे  है  मेरे  विचार  में  तदथ  समिति  के  सभापति

 ने  इस  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  सभी  तटवर्ती  देशों  को  fear  है  कि  वे  सम्मेलनों  के  कार्यक्रमों

 श्र  समयों  के  बारे  में  श्रपने  सुझाव  दे  ।  विभिन्न  देशों  से  झार  सुझाव  प्राप्त  हो  गये  हैं  ।

 यदि  इस  सम्मेलन  का  कोई  व्यावहारिक  लाभ  होना  हैं  तो  हमें  प्रयन्त  करना  चाहिये  कि  इस  सम्मेलन

 में  बडी  ताकतें  भी  भाग  लें  ।  श्रन्यथा  इस  सम्मेलन  का  कोई  ल।भ  नहीं  होगा  ।  मेरे  विचार  में  प्रभी

 तक  कोई  भी  बड़ी  ताकत  सम्मेलन  में  शामिल  होने  के  लिथ  तैयार  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  Ue °  कल्याण  सुग्दरम  :  वे  बड़ी  ताकत  कौनਂ  सी  है  foray  लिखा  war  श्रॉर  जिन्होंने

 इन्कार  किया  है
 ?

 श्री  २*हादन्तराव  चव्हाण  मेरे  विचार  में  यह  प्रश्न  तो  सम्मेलन  के  सभापति  से  पुछना  पड़ेगा

 मेरे  पास  जो  जानकारी  है
 वह  मैं  दे  हूं  ।

 जहां  तक  की  वर्तमान  श्रवस्था  का  सम्बन्ध  मेरे  विच।र  में  इस  में  श्रच्छी  प्रगति

 हुई  है  प्रार यह  प्रडूडा  अरब
 काम

 कर  रहा  है  |

 जहां  तंक  उस  क्षेत्र  को  अ्राबादी  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार में  यह  श्रब  सुविदित  है  वास्तव  में

 हम  भी  इस  विवाद के
 बारे

 में
 चितित  थे  कि  वहां  पर

 कुछ  लोग  थे  श्रौर  उन्हें  वहां  से  हटा  ्र  प्र्न्य

 भागों  में  ले  जाया  गया  है  ।

 श्री  छष्ण  चन्द्रਂ  हात्दर  माननीय  मंत्री  ने  यह  नहीं  बतया  कि  विश्व  में  जनमत  तैयार  हरने

 के  लिये  शिखर  सम्मेलन  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  उगर  वया  रास्यਂ  satay  को  द  गो  गाशिया

 में  नामिकीय  श्रडडा  बन्द  करने  के  बारे  में  कोई  शासकीय  विंरीध  पत्र  भेजा  गया  है

 श्री  Uae  विरोध  भेजने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  हम  संयुक्त  राच्य  aAy-

 रोका  की  सरकार  को  पक्षीय  अधार  पर  कई  बार  झपना  मत  व्यक्त  कर  चुके  हैं  ।  bent TaHCTI La  श्राफ

 स्टेट के  साथ  हुई  श्रपनी  बातचीत में  मैं  भारत  के  दटिकोण  के  इस  पहल  पर  कई  बार बल  दे  चका  |

 यह  ठीक  हैं
 कि  हमें  इस  बारे  में  प्रभी  तक  उनकी  प्रतिक्रिया  का  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  gare  ।

 श्री  प्रियरंजन दास  मुंशी  :
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए कि  सभी  तटस्थ  देशों  ने  इस  बात  क़ा

 समर्थन  किया  है  फि  हिन्द  महासागर  में  शान्ति  बनाई  रखी  जाये  श्रौर  दीगो  गाशिया  में  नाभिकीय  श्र
 की  सर्वेसम्मिति  से  निन्दा  करते  हुए  एक  संकल्प  भी  पारित  किया  कया  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले

 देशों  के  विरुद्ध  निर्देश  दियां  गया  है  कि  वे  उन  एसे  देशों  को  जो  गट-निरपेक्षता के  श्रान्दोलन

 में  शामिल  तो  नहीं  है
 परन्तु

 के  विरुद  भी  नहीं है  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  जनमत  तैयार  करने

 के  लिये  राजी  करें  ate  क्या  उस  समय  जब  यह  संकल्प  पारित  किया  गया  था  गुट  निरपेक्षता  के  इस

 श्रान्दोलन  से  बाहर  कोई ऐ  से  देंश  पर्यवेक्षक  के  रूप  में  वहां  उपस्थित  थे  ?

 श्री  Aaa  चव्हाण  :  तटीय  देशों  में  एकता  कायम  करने के  लिये  प्रयास  करने  होगे  ।

 यह  भी  सुनिश्चित  करना
 होगा

 कि  उनके  बीच  कोई  वाहिय  तत्व
 गड़बड़  पैदा  न  करें  इस  बात  पर  निगरानी

 रखनी  होगी  इन  देशों  में  भ्रापस  में  शत्रुता  पैदा  करने  या  fees  महासागर  में  इत  देशों  की

 नौसैनिक  स्थिति
 में  द्वन्द  प  दा

 करने  का  वाहरी  शक्तियों  द्वारा  प्रयास  किया  जाता  है  ।  फिर  जैसा
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 कि  मैने  कहा  इस  सम्मेलन  को  बुलाने  की  बात  पर  अधिक  बलਂ  देना  तथा  सम्बद्ध  शाक्तियों  को

 इसमें  भाग  लेने के  लिबे  तैयार  करना

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  जब  मैने  गै  र-समाज्यव(दी  wes  की  बात  की  तो  सभा  में  उसकी  हसी

 उड़ाई  गई  |  पर  इस  शब्दावली  प्रयोग  करने  मे  र  कुछ  प्रयोजन  था  क्योकि  कोलम्बो  सम्मेलन

 के  सम्बन्ध  में  हम  सम/च।रपतों  में  पढ़ते  हैं  कि  बंगल[देश  के  शिष्टमण्डल  ने  इस  श्राशय  के  कुछ  श्रारोप

 लगाये  या  लगाने  क  प्रयास  fea  कि  हिन्द  महासागर  में  सुरक्षा  शान्ति  को  एक  दूसरी

 शक्ति  watt  भाहत  से  भी  खतरा  यहीं  बात  कहने  का  वहँ  शिष्टमण्डल  में  प्रयास  कर  रहा  था  |

 था  कि  बंगलादेश  एक  छोटा  ai  देश  है  जबकि  भारत  एक  बहुत  बड़ा  देश  है  श्रौर

 उसकी  नौसैनिक  शक्ति  भी  बहुत  बड़ी  है  ।

 थी
 यशवन्तराव  :  उन्होंने  भारत  कृ  नाम  कभी  नहीं  लिया  |

 श्री  इन्द्र  बीत  गुप्त  :  :  यह  बात  स्पष्ट  थी  कि  वे  किस
 देश

 का  उल्लेख  करना  चाहते  थे  ।

 इसलिये  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रश्न  के  बारें  में  श्रत्य  देशों  की  क्या  प्रतिक्रिया  रही  ?  क्या
 ma

 ग्रन्य  देश  भी  यहीं  समझते  हैं  हिन्द  महास।गर  में  भारत  भी  एक  ५. बड़  शाक्ति  हैं  जिसके  बारे  में  उन्हें

 सावधान  व  wag  रहना  चाहिए  ?

 श्री  यशवस्तराव  चंब्हाण  :  चूंकि  हमने  इस  बातं  का  wTy  वक्तव्य
 में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया

 इसलिये  हम  कह  सकते  है  कि  इसको  अन्य  देशों  और  हमने  भी  कोई  महत्व  नहीं  दिया  |

 डा०  वी०  Fo  द्रार ०  वर्ष  राज  राव  :  मोर्ननीय  मंत्री  नें  यह  स्पष्ट  कर  दिया है  किं  सभी  प्रकार

 के  विरोधों  के  बावजूद  एक  बड़ी  शक्ति  ने  हिन्द  महासागर  में  एक  संचालक  श्रदूडा  स्थापित  कर  दिया

 है  इसके  निराकरण के  लिये  श्रब  यह  सोचा  जा  रहा है  कि  एक  श्रौर  सम्मेलन  किया  जाये  जिसमें

 बड़ी  शक्तियां  भी  भाग  लें  ।  पर  श्रमी  तक  इन  बड़ी  शक्तियों  की  श्रोर  से  कोई  उत्तर  नहीं

 faa  है  ।  यदि  इस  तरह  के  प्रयास  श्रसफल  होते  रहे  या  तटीय  देश  विदेशी  अडडों  से  उत्पन्न  होने  वाले

 खतरे  का  मुकबला  करने  में  avg  रहे  तो  एक  शक्ति  का  मुकाबला  करने  के  लिये  वे  दूसरी  शक्ति  को

 mest  बनाने  के  लिये  भ्रमंत्रित  करेंगे  ।

 भी
 राव  चव्हाण  :  यह  बात  तटीय  देशों  की  पर  c faatz  यहीं  मूलभूत

 बात है
 ।  किसी  श्रन्य  शक्ति  श्रमंत्ित  नਂ  करने  का  यह  प्रश्न  नही ंहै  ।  उस  शक्ति  का  क्या  होगा

 जो  पहले  हीं  वहां  है  ?  यही  मूल  प्रश्न  है  ।  इन  समस्याओं  श्रौर  धारणाओं  पर  शान्त  भाव  से  विचार

 करना  होगा  ।  इसके  लिये  थोड़ी  सी  wale  में  सहज  समाधान  खोजना  श्रासान  नहीं  है  ।

 देश  सें  ‘gags  का  फैलना

 न  228.  सरदार  स्वर्ण  सिंह  सोखी  :  क्या  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fr  :

 क्या  देश  के  किसी  भाग  में  हाल  ही  के  महीनों  में  जा  फैला  था  ;  शौर

 यंदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  AIX  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  के०  एम०

 नी  नही ं।

 यह  प्रश्न नहीं  उठता  ।
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 सरदार  स्वर्ण  fag  सोखी  :  इस  सम्बन्ध  में  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिनांक  19  1976

 के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  समाचार  की  श्रोर  श्राइप्ट  करना  चाहता  मुख्य  शीर्षक

 है  प्रदेश  में  फ़लू  महामारी  फलने  की  न्राशका  समाचार  में  कहा  गया  है

 उत्तर  प्रदेश  के  स्वास्थ्य  निदेशालय ने  नागरिकों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  इनफ्ल्यूएंजा  से

 सावधान  रहे  भर  जैसे  ही  इसके  संक्रेत  सामने  श्रपने  निकटतम  श्रस्पताल  से

 सम्पक  करेंਂ

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  इस  बारे  में  कौन  से  कदम  उठाये  है  या  उठानें

 का  विचार है

 श्री  ए०  के०  एम०  इसहाक  :  हमने यह  समाचार  पड़ा  है  प  इस  समाचार  का  कोई  अधार

 नहीं  जब  कभी  कोई  महामारी  फलती  है  तो  उसके  लिये  सहायता  देने  की  निश्चित  पद्धति  है

 सरदार  स्वर्ण  सिह  सोखी  यह  समाचार  ने  हिन्दुस्तान  टा  1  को  दिया  ।  इसके

 अ्रलावा  समाचार  में  यह  कहा  गया  है

 ‘faq  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  दी  गई  इस  चेतावनी  के  कि  इन  ल्युएंजा  विश्व

 के  बड़े  भाग  में  फेल  सकता  कदम  उठाये गये  हैं  ।

 यदि  यह  ठीक  है  तो  देश  में  इस  बीमारी  के  इलाज  के  लिये  दवाईप्रों  का  प्रयाप्त  स्टाक

 उपलब्ध  कराने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  गई  है
 ?

 थ्रो  ए०  के०  एस०  इसहाक  जब  कभी  विश्व  के  किसी  भाग  में  कोई  महामारी  फ़ैलने  की

 होती  है  तो  उस  पर  निगरानी  रखना  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  का  एक  काम  है  ।  हमने  इस  तरह

 तरह  की  निगरानी
 के  लिये  अपनी  व्यवस्था  का  विकास  feat  है  ।  हमारे  देश  में  इस  काम  के  लियें

 चार अलंग  अलग  इकाईयां  हैं  ।  केन्द्रीय  अतसंधान  संस्थान  कसौली

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इन  सबको  पढ़ने  की  श्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  Yo  Fo  एस०  इसहाक  :  हमारी  झपनी  निगरानी  व्यवस्था  है  ।

 श्री  कृष्णचन्द्र  हाल्दर  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  बीमारी  किन  कारणों  से  होती  है

 पश्चिम  बंगाल
 में  कई  लोगो  की  इससे  मृत्य  हो  गई  है  विशेषरूप  से  बर्दमान  जिलें  में  ।  क्या  मैं  जान  सकता

 हूं  कि इस  बीमारी  से  कितने  व्यक्ति  मरे  हैं
 ?

 श्री  Yo  के०  एम०  इसहाक  :  इस  क्षण  मेरे  पास  यह  जानकारी  नही  है  ।  पर  इसकी  छानबीन

 जा  रही है  ।

 श्री  के०  हनमन्तया  :  क्या  सरकार  को  मालम है  कि  श्रमरीका  में  एक  नए  टीके  का  विकास

 किया  गया  है  श्रौर  वे  इन्फलुएं जा  को  रोकने  के  लिये  बड़े  कसार  TH  लगा  रहे  है
 ?

 श्री  ए०  Ho  एस०  इसहाक :  वे  प्रपना  काम  कर  रहे  हैं  ।  पर  हम  भी  अपने  देश  में  एक  टीका

 बना रहे  है  ।
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 nee

 मौखिक
 उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  यह  नहीं  qs  रहे  है  कि  श्राप  प्रपने  देश  में  क्या  बना  रहे  हैं  वह  पूछना

 चाहते  &  कि  श्रमरीका  में  जों  टीका  बना  है  उस  के  बारे  में  श्रापको  जानकारी  है  ।

 श्री  To  Fo  एस०  इसहाक :  वे  इस  पर  कुछ  खोज  कद  रहे  है  ह

 परिवार  कार्यक्रम  में  फार्म  सिस्टों  का  भाग  लेना

 229.  श्री  ya SITIQG  ्तिह  कपा  स्वास्थ्य  a र  परिवार  faatsta  मंत्री यह ह  बताने  की  टपा

 करेंगे  कि

 (*)  क्या  भारतीय  फ़ार्मेसी  परिषद्‌  ने  निर्णय  किया है
 कि  ara  ae  राष्ट्रीय  कार्यक्रम

 में  20,000  फ़ार्मेसिस्ट  भाग  लेगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  इस  प्रयोजनाथें  फ़ार्मे  सिस्टों
 को  प्रशिक्षण  देने  पर  4  लाख  रूपये

 खच  करेगी ;  त्रौर

 (a)  क्या  भर्ती  किये  जाने  वाले  तथा  प्रशिक्षित  किये  जाने  वाले  ये  20,000  फ़ार्मेसिस्ट  स्थायी

 रूप  से  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  का  एक  द्ग  बनेगे  ?

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम

 परिषद्‌  द्वारा  जारी  की  गई  प्रेस  विज्ञप्ति  के  भ्रनुसार  |

 एक  प्ोजना  झ्रभी  तयार  की  जानी  है  ।

 नहीं  ।

 श्रा  wrstza  fag:  जहां  तक  भारतीय  फ़ेस  परिषद  का  सरकार  से  सम्बन्ध  इसकी  वित्तीय

 स्थिति  श्रौर  श्रन्प  दर्जा  क्या  है
 ?  उसका  उद्देश्य  20,000  फ़ार्मे  सिस्टो  को  प्रशिक्षण  देना  है

 चौवरी  राम  सेवक  मुझे  नही  मालूम  कि  20,000  फ़ार्म सिस्टों  की  संख्या  कहां  से  श्र  गई

 q | है  जब  परिवार  नियोजन  श्रायुक्त  के  साथ  चर्चा  हुई  तब  उन्होने  कुछ  प्रस्ताव  पेश  किये  थे  ।

 बंगलौर  में  एक  बठक  हुई  थी  ।  उस  बैठक  में  भी  एक  संकल्प  पास  किया  गया  था  ।  यदि  arm  मझे

 santa  प्रदान  करें  तो  मैं  उसका  यहां  पुनः  उल्लेख  करूं  ,  ,  ,  ,

 maa  महोदय  >  इसका  उल्लेख  नहीं  करिये  |  are  उसका  सार  दे  दीजिये  ।

 चौधरी  राम  सेवक  :  यदि  वे  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  में  सहयोग  करने  को  तेयार

 तो  जितने  भी  धन  की  ग्रावश्यकता  उतना  धन  दिया  जायेगा  ।

 थ्री  राजदेव  fae:  मेरे  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  जो  उत्तर  दिया  गया  इस  सदभ  में  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि
 सरकार  का  कब  तक  योजना  बनाने  का  विचार  हे  त्रौर  क्या  इस  योजना  के  eta

 20,000  या  किसी  विशेष  संख्या  में  फ़ार्मे  सिस्ट  झ्रायेंगे  ।
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 —— a  च  at

 मेने  वा
 बै  taste  क

 wee
 राम

 स सवक  :  योजना  बनाने  का  ही  अ्रनुदेश  दिया  है  भ्रौर  हम  इसे  शीघ्न

 ही तैयार  कर  लें  |  इसके  बारे  में  इसे  परिवार  नियोजन  बोर्ड के  समझ  श्रन्तिम  रूप  देने  के  लिये  पेश

 करूंगा  |

 रत्नागिरि  एल्यमसीनियम  ada  के  लिए  अधिग्रहोत  भूमि

 श्री  एस०  एल०  क्या  इरपात  शौर  खान  मंत्री यह  बताने  की  टपा  करेंगे
 कि

 ata कि  एल्य PPT
 ait

 गिरि day  संपत्र  के  लिये  500 क्या  महाराष्ट्र  में  रश्नािरि  में  स्थापित  होने

 एकड़  से  अधिक  भूमि  भ्रधिग्रहीत  की  गई  है

 यदि  तो  उन  vast  कुल  कितनी  धनराशि  दी  गई  जिन  से  भमि  श्रधिग्रही त

 की  गई  थी  ;  श्र

 क्या  कुछ  क्षकों  को  अभी  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  ?

 इस्पात  तौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  प्रद  )  जी

 ae  महा'राप्ट्र  wear  विकास  निगम  के  माध्यम  महाराष्ट्र  सरकार

 द्वारा  भमि  अ्रधिग्रहीोत  की  गई  है  ।  भूमि  के  अधिग्रहण  तथा  भमि  के  पहले  मालिकों  को  भुगतान

 के  मामले  राज्य  सरवार  के  क्षेत्राधिकार  में  भ्राते  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  उन्होने

 26.30  लाख  wud  की  राशि  वा  पहले  ही  भुगतान  कर  feat  है  ् ग् ौर  wa  केवल  52  दावे  शेष

 बचे हैं  ।

 श्री  एस०  एल०  पेजे  जिस  उद्देश्य  से  भूमि  उधिग्रहीत  को  गयी  उसके  उपयोग  के  बारे  में

 क्या  मंत्री  महोदय  हमें  कुछ  बतायेंगे  ?  क्या  कार्यक्रम  को  लाग  करने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  निश्चित

 योउ्प्ता  तयार  की  है
 ?

 इस्पात  श्रौर  खान  ती
 (att  चन्द्रजीत  थादव  )  :  भूमि  श्रधिगहीत  की  जा  चुकी  है  ।  उस  पर

 एल्यूमिनियम  कारखाना  लगाने  की  योज्शना  है  ।  परन्तु  संसाधनों  के  श्रभाव  के  कारण  प्रगति  नहीं  हुई

 है
 || {

 में
 =x

 श्री  धामनकर
 :

 अभी  माननीय  मंत्री  ने  कट्टा  है  कि  प्रगति  नहीं  हो  रही  है  |  विशेषरूप  से  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  परियोजना  को  छोड़  दिया  गया  है  ।

 श्री  चन्द्रजीत  परियोजना  छोड़  नहीं  दी  गयी  है  ।  यह  विचाराधीन  है  ।  परन्तु  हमें  झपनी

 संसाधन  स्थिति  भी  देखनी  भूमि  meth  भी  कम्पनी  की  है  ।

 श्री  ato  वी ०  नायक  :  निस्सन्देह  यह  रत्नागिरि  में  अल्य  मिनियम  परियोजना  के  विशेष  मामले

 के  बारे  में  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जो  भुगतान  किया  गया  वह  पर्याप्त  ही  है  ।  जब  कभी  श्रौद्योगिक  कायें

 हेतु  कुषको  से  इस  तरह  की  भूमि  श्रधिगृहीत  की  कम  से  कम  उब  संबंधित  सरकार  को  अभी  भी

 निश्चय  करना  तब  क्या  कों  के  अपनी  भूमि  के  कब्जे  श्रौर  १'षि  करने  के  अधिकार  को  स्वीकार

 किया  येगा  ?

 श्री  चन्द्रजीत  यादव
 :

 माननी
 य

 सदस्य  ने  जो  कठिनाई  बतायी  ag  कठिनाई  होती  कतिपय

 मामलों  में  भमि  श्रधिगहीत  की  गयी  हैं  श्ौर सं  area
 वे

 th  गाव  में  भूमि को  कुछ  समय  तक  उपयोग  में
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 नहीं  लाया  गया  है  ।  कुछ  मामलों  में  हमने  xypt  को  सनुमति  दे  दी  है  ।  हमने  उन्हें  पट्टे  पर  दे  दिया

 ताकि  भूमि  श्रप्रयुक्त  न  रह  सके  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  स्वयं  श्रपने  राज्य  में  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  जो

 भूमि  की  गयी  उसे  उपयोग  में  लाने  की  अनमत्ि  समय-समय  पर  इ'ष्कों  को  दी  गयी

 जब  काम  शुरू  हो  जाता  तब  कठिनाई  हो  जाती  है  ।

 भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  सदभावना  faceq sat  का

 य्यादान-घंदान

 233.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  के  श्रधिकारियों  से  दोनों  देशों  के  बोच  गेर-सरकारी  सद्भावना

 मंडलों  के  श्रादान-प्रदान  के  बारे  में  बातचीत  हुई  है  ;  तौर

 यदि  तो  क्या  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 fata  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  बिपिनशल
 alt  (@). Ia .  भारत  श्रौर  पाकिस्तान

 के  सबंध  way  हाल  हो  में  सामान्य  हुए  हैं  ।  सद्भावना  शिष्टमंडल  श्रादि  के  माध्यम  से  संबंधो  को

 श्र  सुधारने  की  संम्भावनाशं  पर  यथासमय  विचार  किया  उशएगा  |

 श्री  एन०  Ro  पी०  awa:  यदि  सरकार  सद्भावना  मिशन  भेजने  की  संभावना  पर  विचार

 करती  तो  क्या  ae  सद्भावना  मिशनों  में  अ्रविवा  हितों  को  शामिलਂ  करने  के  विशेष  दावों  पर

 विचार  करेगी  ?

 श्री  इन्द्रजीत  ह प्त  यदि  माननीय  लोक  सभा  श्रध्यक्ष  दोनों  देशों  के  बीच  संसदीय  शिष्टमंडलों

 के  झादान-प्रदान  के  लिए  किसी  समय  व्यवस्था  करने  के  लिए  पहुंल  तो  क्या  मंत्रालय  को  कोई

 ग्रापत्ति  होगी  ?

 श्री  स  v71er | नर  OF हमें  wal  भी  स्थिति  देखनो  है  ।  हम  प्रभी  इस  स्थिति  तक  नहीं  पहुंच

 पाये हैं  ।

 ससम  इस्पात  संयंत्र

 *  234.  i  एम०  कत्तामत ु:
 BY  डी०  व (५

 क्या  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  UT  करेंगे  कि  :

 क्या  सेलम  इस्पात  संयंत्र  की  वित्तीय  क्षमता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  योजना  ऑ्रायोग

 द्वारा  गठित  विशेष  समिति  ने  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ;  श त्रौर

 चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  परियोजना  के  लिये  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 इस्पात  झर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  श्रौर
 )

 .  योजना  श्रायोग

 ने  wat  इस्पात  परियोजना  की  वाणिज्यिक  सक्षमता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक  विशेष  समिति

 गठित  की  थी  ।  इस  समिति  ने  हाल  में  श्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 चालू  वित्त  वर्ष  के  बजट  में  gq  परियाजना  के  लिए  3  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई

 at

 श्री  एम०  कत्तामतु  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  विशेष  समिति  की  सिफ़ारिशें  क्या

 क्या  सरकार  यह  ग्राश्वासन  दे  सकती  है  कि  सेलम  स्थित  इस्पात  संयंत्र  को  प्रारंभिक  योजना

 के  अनुदार  ही  बनाया  जायेगा  ?

 इस्पात  ् श्नौर  खान  मंत्री  चन्द्रजीत  :  इस  समय  यह  बताना  मेरे  लिए  बड़ा  मुश्किल

 है  कि  विशेष  समिति  की  क्या-क्या  सिफ़ारिशें हैं  क्योंकि  इस  ग्रुप  के  गठन  का  निणंय  एक

 उच्च  स्तरीय  बैठक  में  किया  गया  था  जिसमें  प्रधान  मंत्री  महोदय  स्वयं  उपस्थित  उनके  अलावा  उसमें

 वित्त  योजना  श्रायोग  के  उपाध्यक्ष  श्र  स्वयं  मैं  भी  उपस्थित  था  श्रौर  इस  बैठक  में  यह  निर्णय

 लिया  गया  था  कि  एक  विशेष  ग्रूप  बनाया  जाये  जो  यथाशी घ्र
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करे  ।  उसने  झपना

 प्रतिवेदन  दे  दिया  है  श्रौर  वहू  विचा  राधो  न  है  ।  इ  सलिए  ऐसा  करना  बताना  )
 सभव  नहीं  है

 किन्तु  इतना  मैं  जरूर  कहूंगा  कि  सेलम  इस्पात  संपत्र  परियोजना के  लिए  516.  88  करोड़

 रुपए  की  श्रावश्यकता  है  इसलिए  संसाधनों  की  भारी  समस्या  योजना  है  श्रौर  सरकार  इस

 योजना  के  लिए  संसाधन  ढुढ़ने  के  लिए  बहुत  उत्सुक  है  |

 श्री  एम०  कत्तामुतु  :  उत्तर  के  दूसरे  भाग  में  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि
 बजट  में  3  करोड़  रुपए  की

 व्यवस्था  की  गई  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  राशि  परियोजना  खाते  में  डाली  जायेगी  ौर

 क्या  जो  काम  धनाभाव  के  कारण  स्क्रा  पड़ा  है  उसे  फ़िर  से  चालू  किया  जायेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  e——FaT  जो  काम  धनाभाव  के  कारण  रुका  पड़ा  है  उसे  फिर  से  चालू

 किया  जायेगा  ?

 श्री  चद्जीत यादव  वास्तविक  प्रश्न  यह  है  fe  इस  संयंत्र  के  लिए  चालू  वर्ष में  3  करोड़

 रुपए  के  बदले  लगभग  15  करोड़  रुपए  की  a aIaHIT  थी  ।  किन्तु  इस  राशि  का  vfaria  भाग  मशीनों

 तथा  उपकरणों  के  लिए  देना  होगा  ।  जब  तक  पहले  चरण  के  लिए  वित्तीय  संसाधन  उपलब्ध  न  हो

 मशीनों  ate  उपकरणों  के  लिए  वचन  दे  देना  व  श्रम्रिम  राशि  देना  उचित  नहीं  होगा  ।

 श्री  पी०  बैंकटासुब्बधा  :  क्या  सेलम  इस्पात  संयंत्र  की  योजना  व  निर्माण  विशाखापतनम  तथा

 विजयनगर  जैसे  wer  इस्पात  संयंत्रों  से  सम्बद्ध  है  ?

 थ्री  चद्जीत  यादव  नहीं  ।  इसका  अरन्य  संयंत्रों  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  के ०  कया  मैं  उस  श्राइवासन  की  याद  दिला  सकता  हूं  जो  इस  सदन  में  स्वर्गीय

 श्री  मोहन  कुमार  मंगलम  ने  दिया  था  कि  कोल्ड  रोलिंग  कम्प्लैक्स  1976  TH  लग

 किन्तु  इसके  लगने  की  wa  कोई  संभावना  तक  नहीं  दिखाई  देती  |  मंत्री  जी  ने  स्वथं  कहा  है

 कि  यह  516  घारो  रुपए  की  परियोजना  है  श्रौर  ae  इसके  लिए  3  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  कर  रहे

 हैं
 जो

 केवल  कर्म  श्य्यों  के  वेतन  के  लिए  ही  पर्याप्त  होगी  |

 क्या  मंत्री  yaa  सेलम  परियोजना  के  बारे  में  गंभीर  रूप  से  विचार  कर  रहे  हैं  ate  क्या  वहं

 इस  वर्ष  श्रौर  श्रधिनाः  धन  की  व्यवस्था  करेंगे  ताकि  काम  सही  माने
 में

 प्रारम्भ  हो  सके  ?
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 थो  चन्द्रजीत  यादव  :  माननीय  पदस्थ  को  यह  बात  जानकर  पुंगा  होता  चाहिए  था

 कि  इंस  प्रश्न  पट  सर्वोच्च  स्त  पर  विवार  शिया  गया है  सौर  स्वयं  प्रधान  मंत्री  तथा  हुन  सभो  लोग

 इस  बात  के  लिए  sare  तया  प्रयत्नशो  न  हैं  फि  इस  के  जिए  संपाधन  उपनब्ध  ६  जाएं  ।  अतएव  इस

 बारे  में  कोई  चिन्ता  नहीं  होतो  चाहिए  Es  ig  चिस्ता  एम्  कोई  प्रश्न  भो  wai  है  ।

 जमा  राशि  ये  सम्बद्ध  बीमा  योजना

 *  235.  श्री  एस०  ए  मुझातन्तम :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  छापा  परेंगे
 कि  :

 (¥)  कया  सत्कार  ने  क्तेवारों  भविज्य  लिखि  शौर  कोयला  खान  भविज्य  निधि

 योजना  प्राते  वाने
 कने

 1४  के  जिए  जना  राशि  से  बोना  योजना  को
 सम्बद्ध  करते  को

 व्यवस्था  लागू  को  श्रौर

 यदि  तो  उस  हो  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 ay  मंत्री  Fo  बी०  रघुनाथ  :.  जी  si

 wa  जिनमें  पारे  ब्यौरे  दिए  गए  हैं  लोक  सभा  में  पहले  ही  पेस  कर  दिया

 गया  है  झ्रोर  इस  पर  चर्वा  होते  वालो  है  ।

 भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सुचकाक

 *  236.  थी  भान  fag  भोरा  :

 श्री  डी०  क े०  पण्डा

 क्या  an  मंत्री  यह  बचाने  की  प्श्पा  करेंगे  फि  :

 कया  श्र  ब्यूरो  दा  प्रशेशित  खिज  भाएतोय  उपभोक्ता  मुल्य  सू चफांए  से  बाजार  में

 मूल्यों  की  घटबढ़  को  नहों  स्थिति  wr  पता  नहीं  चनयो  है  जैता  कि  ऑल  इंडिया  बैंक  एम्पलाईज
 न  ४

 णतोसिर्सन  को  सैन्ट्रन  कमेट  तथा  एपेक्य  बोडो  ने  बताया

 नाक
 क्या  उठो  te  एम्पलाइज  एफपोनिएसनਂ  ने  माँग  को  है  कि  इस  में

 तुः
 ्य  जांच  को

 चौर

 ह  त्न dl यदि  तो  तस्तस्वस्वों  तब्य  कया  हैं  प्रौर  ज्या जे  रे  यें  प ह  रॉ Care  को  | 2  जावे कि  है ह  है
 ?

 खन  प्रालेय  में  CFE Ei  बाल  गोविस्द  से  एक  fare  समा  को

 yer  पर  q@  दिया  गया  है  ,

 विवरण

 arp  दि  ध् घो  |  4 अभ्िफथिस  Braet  मूख्य  सूत  TMT  पिन  साएहोय

 बैंक  कमे  वारो  भाएतोय  बेत  गाजा रों  ale  ब बे  फें वारों  संतों  के  फई  पिर  से  आप्त

 हुए हैं  ।  इन  WEVITA  में  जाए  गए  मुख्य  aay  निस्तानुसार

 (1)  पदार्थों  के
 मूल्यों  को  गलत  रिह्ताड  करना  ॥
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 a  ms  August,

 26,

 (2)  att  मूल्य  LatTt
 की

 qa  में  उपभोक्ता  ea  Gusts
 के

 संचलन  की
 श्नौर  3

 संकलन | (3)  उपभोक्ता मूल्य  सूचकांक  का  गलत

 2.  ग्रौद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  समरूप  ate  वैज्ञानिक  लाइनों

 पर  संकलित  फिए.जा  रहे  हैं  ।.
 जहां  तक  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  का  संबंध  है

 ag
 श्रमिकों  के  वास्तविक

 उपभोग  नमूने  पर  झाधा रित  है  जैसा  कि  ये  परिवार  बजट  जांचों  के  माध्यम  से  श्रशिनिश्चित  किए  गए

 हैं  arc  उपभोक्ता  टोफरी ਂमें  सम्मिलित  सेवाध्रों  तथा  साभानो ंके  खुदरा  मूल्य  में  पारिवृत॑नों  को  मापते

 ये  सूचकांक  उपभोक्ता  टोकरी  में  सम्मिलित  aay  ate  सामानों  के  खुदरा  मूल्यों  में  प्रचलित

 safaat e  तथा  दिए  गए  व्मथ  पर  व्यय  नमने  की  वास्तविकता  को  प्रकट
 थ
 करता  है  ।  स्थिति  विभिन्न

 बैंक  कमंचारी  ऐसोसिएश्ननों  तथा  संघों  को  स्पष्ट  वर  दी  गई  है  जिन्होंने  अभ्यावदन  भेजे  हैं  ।

 Shri  Bhan  Singh  Bhaura:  It  has  been  mentioned  in  the  statement  that  the
 Bank  Employees  Association  and  the  Indian  Bank  Employees  Unions  have  levelled
 gome  allegations  May  I  know  whether  these  allegations  have  been  enquired  into

 Are  Government  aware  of  the  complaint  regarding  incorrect  recording  of  prices
 cf  commodities  and  of  the  cases  detected  in  Calcutta  and  Bombay  where  data

 was  collected  by  showing  low  prices  on  the  price  tags?  Have  Government  made

 any  enquiry  in  this  regard?

 Shri  Balgovind  Verma:  We  have  received  a  memorandum  alleging  irregularities
 in  the  price  index.  We  have  checked  it  after  we  received  the  memorandum,  As.

 far  as  the  fall  in  prices  is  concerned,  you  are  aware  that  prices  are  falling  con-

 tinuously.  Our  price  collectors  visit  markets  regularly  and  collect  data  As  soon

 as  we  got  the  memorandum,  we  checked  them  and  we  talked  to  the  Banking

 department  and  told  them  that  there  does  not  seem  to  be  any  truth  in  whatever

 they  have  said  and  perhaps  they  were  satisfied  with  this

 Shri  Bhan  Singh  Bhaura:  What  are  the  commodities  on  the  basis  of  which  the

 consumption  basket  is  determined  and  whether  you  are  aware  that  the  prices

 fixed  on  the  tags  show  the  price  of  a  dhoti  Rs.  6  and  that  of  a  saree  Rs,  10.  These

 are  prices  of  the  cloth  which  prevailed  50  years  ago.  Does  the  honourable

 minister  know  that  such  type  of  things  are  happening  and  their  inspectors  etc.

 are  indulging  in  such  type  of  activities?

 Shri  Balgovind  Verma:  Generally  our  price  collectors  are  working  in  the  places

 where  they  have  been  selected.  We  have  selected  50  markets  where  these  workers

 go  and  purchase  their  things.  If  anything  happens,  they  should  tell  you  and  us....

 Mr.  Speaker:  You  please  reply  to  the  two  questions  which  they  have  asked,
 You  please  tell  them  the  commodities  included  in  the  basket  and  the  names  of  the

 commodities  for  which  price  data  is  collected  and  whether  the  data  is  collected

 on  the  basis  of  old  prices  or  on  the  basis  of  day-to-day  prices.

 Shri  Balgovind  Verma:  We  collect  data  on  the  basis  of  day-to-day  prices  and

 not  on  the  basis  of  old  prices  and  as  I  have  told  you  about  the  method  and  the

 places  from  where  data  is  collected.  Data  is  collected  on  the  basis  of  day-to-day

 prices

 Mr.  Speaker:  If  you  have  names  of  some  1 item  5.0 onma  please  give  names  of  some

 ef  them.
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 Shri  Balgovind  Verma:  It  is  house  rent,  education,  recreation,  amusement,
 medical  care,  personal  service..,  ,

 Mr.  Speaker:  You  are  talking  about  services  and  they  want  to  know  the  names
 of  the  items.  You  please  tell  the  names  of  some  items....

 Shri  Baigoving  Verma:  As  far  as  food  is  concerned,  we  collected  the  prices  of

 eereals,  pulses,  oils  and  fats,  meat,  fish,  eggs  etc.  and  these  include  the  prices  of

 paan,  supari,  etc.  also.

 श्री  डी०  Fo  na  एक  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न हो  गई  है  ।  जनवरी  प्रौर  माचें वे  बीच

 उपभोक्ता  मूल्य  सम्बन्धी  बढ़े  हुए  मूल्यों  के  कारण  कमेंचा यों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  हर

 कमंचारीਂ  को  प्रति  माह  20  रुपये  ag  के  हिसाब  से  हानि  हुई  समने  shea  वर्ग  ने  तथ्य  तथा

 wins  प्रस्तुत  Fea  हैं  विशेषतया  इंडियन  लेबर  जरनल  ने  जनवरी  से  1976  तना  की  सूचना

 देते  हुए  कहा  है  कक  श्रावश्यक  वस्तुग्नों  के  समूह  में
 60  प्रतिशत ही  वस्तुएं  हैं  मुंगफली  वे  तेन  के

 भ्रतििक्त  शेष  सभी  वस्तुएं  जैसे  अरहर  चने  की  गरी  का  मिट्टी  का  तेल

 ध्रादि  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  गई  है  ।  तालिम  देखने  से  चलता
 है  कि  मूल्यों  में  wn LAT  गति  से  वृद्धि  हो

 रही है  यह  बताया  गया  था  दि  feqray,  1975  में  मूल्य  335  से  पम  हो  कर  323  रहे

 गया  है  ।  मैं  अतीत  के  अनुभव  से  सन्दर्भ  में  पूछना  चाहता  यदि  webs  प्  saa  कोई  मार्ग  दर्शन

 कर  सकता  है  ।  क्या  बम्बई  तथा  पश्चिम  बंग्यल  पें  झनेवा  उच्च-स्तरीय  गत  गठन  फिया
 न  go * 1९५ गया  क्या  गर  इसी  प्रप्त

 र
 की  उच्च-स्तरीय  समिटियां  अन्य  स्थानों  पर  भा  गठित  पर  रही  हैं

 ताकि  जिन  लोगों  को  मूल्य  डाटा  कने  पग  कार्य  सौंपा  गया  है  उनके  द्वारा  की  जा  रही

 गड़बड़ी  को  as  उच्च-स्तरीय  समिदियां  ५ च रक  ?

 यह  विदित  हुभ  है  ae  इस  बात  को  स्वीकार  भी  किया  गया  है  कि  जिन  व्यक्तियों  का  मूल्य
 सम्बन्धी  भ  इकटठा  करने  का  काय  सौंपा  गया  था  उन्होंने  नियोजक  के  साथ  सांठगांठ  करके  श्रमिक

 ais  हितों  के  विरुद्ध कार्य  किया  है  ।

 Shri  Balgovind  Verma:  I  do  not  know  that  the  persons  entrusted  with  the  work
 of  collecting  the  statistics  are  hand-in-glove  with  those  people,  We  have  provided
 checks  on  them  also  such  as  price  supervisors.  They  check  the  prices  collected
 by  the  price  collectors.  In  addition  to  the  price  supervisors,  regional  officers  have
 been  appointed  who  have  been  posted  in  Calcutta,  Madras,  Bombay,  Kanpur,  and
 Ahmedabad.  They  also  check  them.  After  this  when  this  is  received  in  the  labour
 bureau,  there  also  we  have  got  capable  persons  and  they  are  also  in  the  know  of
 things  and  wherever  there  is  any  doubt  they  collect  the  information  again.

 walt  के  लिखित  saz

 Written  Answers  to  Questions

 भारत  नेपाल  के  बीच  संबंध

 *  222.  थी  रघुनन्दन  साल  भाष्या  :  क्या  faex;  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  श्रौर  नेपाल  के  बीच  संबंध  पहले  से  बेहत र  हो  गये

 क्या  नेप।ल  की  प्रतिष्ठाप्ण  करनाली  परियोजना  के  बारे  में  विचार  fart  संतोषजनक

 इंग  से  चल  रहा
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 Written  Answers  Bha  dra  4,
 1898.0

 (Saka)
 गए

 यदिਂ  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिपिनपाल  जी  ati  हाल  हो  में  विभिन्न

 पर  यात्राश्रों
 के  श्रादान-प्रदान  से  दोनों  देशों  के  बीच  पती  समझ  बूझ  द्ढ़ ्  हुई  है

 जी  हाँ  ॥

 परियोजना की  fete  तैयार  करन ेके  लिए  sat  की  महामहिम  सरकार  ने  जो

 OUAT AAT  नियुक्त  कर  रखे  हैं  भारतीय  तकनीकी  विशेषज्ञ  weal  के  काय  से  सम्बद्ध  भारतीय

 art  इंजीनियर  भी  परियोजना  से  संबद्ध  मामलो ंके
 बारे  में  नेपाल  में  श्रपने  समकक्ष

 अधिकारियों
 से  aga  बनाए  हुए  हैं  ।

 Setting  up  an  Ayurvedic  Research  Institute  in  Jaipur

 2230.  Shri  Lalji  Bhai;  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  an  Ayurvedic  Research  Institute  has  been  set  up  in’  Jaipur

 (Rajasthan)  recently;  and

 (b)  if  so,  the  outlines  thereof?

 ‘The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family
 ह: 11111 1:

 (Ch.

 Ram  Sewak):  (a)  Yes  Sir.

 (b)  The  Government  of  India  have  established  a  National  Institute  of  Ayurveda
 at  Jaipur  with  a  view  to  provide  high  standard  facilities  for  under-graduate,  post-

 graduate  and  research  studies  in  Ayurveda  and  generally  to  promote  the  growth

 and  development  of  Ayurveda.  The  Institute  has  been  registered  under  the

 Rajasthan  Societies  Registration  Act,  1958.  It  is  an  autonomous  Institute  and  is

 administered  by  a  Governing  Body  under
 the  Chairmanship of

 Union  Minister  for

 Health  and  Family  Planning.

 The  Government  of  Rajasthan  have  agreed  to  transfer  to  the  National  Institute

 of  Ayurveda,  the  Government  Ayurvedic  College  Jaip  ur  with  its  hospital  and  the

 Jaipur.  The  State  Government  will
 Surajmal  Bombaywala  Ayurvedic  Hospital,
 also  make  available  assistance  to  the  Insti  tute  at  the  level  at  which  they  were

 incurring  expenditure  at  present  plus  no  rmal  development  expenditure  during  the

 5th  Plan  and  also  land  required  for  the  development  of  herb  garden  and  for  pro-

 ation  for  the  s  tudents  and  the  staff.  The  remaining
 viding  residential  accommod

 expenditure  of  the  Institute  will  be  borne  by  the  Central  Government.

 प्रयोक्ता  टक  डायलग  को  तकनीकी  श्रकुशलता  ait  बिल  बनाने  कों

 Tay  के  बारे  में  fata

 #931.  Mae
 wat

 :  कया  संत्रार  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  प्रयोक्ता  ट्रंक  siafan  की  तकनीकी  कुशलता  के  निम्न  स्तर  पर
 होने

 xX झौर  बिल  बनाने  क  '  प्रण।ली  के  बारे  में  बहुत  सी  प्राप्त  हुई  :
 श्र

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?
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 लिखित  उत्तर

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :
 she  उपभोक्ता  ट्रंक  डार्यालिग  सेवा के

 कार्यकरण  श्रौर  ofan  रकम  के  बिल  बनाए  जाने  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  ars  हैं  श्रौर  उपचा  रात्मक

 कारवाई के  लिए  उन  पर  गौर  कर  लिया  गया  है  ।

 उपभोक्ता  ठक  safer  के  कार्यकरण  पर  कई  कारणों  से  श्रसर  पड़ता  जिनमें  SITET,

 यातायात  आदि  शामिल  कायंकरण  पर  लगाता
 र

 निगरानी  रखी  जाती  है  श्रौर  सेवा  सुधारने
 के

 है
 लिए

 निरंतर  प्रयत्न  किए  जाते  हैं  इस  दिशा  में  उठाए  गए  मुख्य  कदमों  में  कुछ  कदम  निभ्नलिखित

 (1)  संकुल  माग  पर  जहां  तक  संभव  होता  है  Uiaeit
 )

 की
 सं  जल्दी ही  बढ़ाई

 जा  रही हैं

 (ii)  दूरसंचार  श्रनुसंधान  केन्द्रों  ने
 सेकिंठ  संबंधी  कई  सुधार  विकसित  करिए  हैं  ।

 पर  बातचीत  के  दौरान  कालें  कट  झावाज
 न  झान  भ्रादि  जैसी  सेवा  की

 खामियों  पर  काबू  पाने  के  लिए  ये  सुधार  शामिल  किए  जा  रहे  हैं

 (iii)  विशेषज्ञों  की  एक  विभागीय  समिति  ने  उपभोक्ता  ट्रंक  डायर्गिल  के  कार्यकरण  में

 खराबी  के  क्रारणों की  जांच की  है
 ।  इस  समिति  ने  जुलाई  197 6  में  श्रपनीਂ  रिपोर्ट

 पेश  की  जिसमें  उन्होंने  श्रल्पफालीन  श्रौर  दीघ॑काली ने  कई  उपाय  सुझाए  जिन

 पर  विचार  किया  जा  रही  है  ।

 (1४)  सभी  मीटरों  की  हर  पखवाड़े  की  रीडिंग  ली  जाती  है  श्रौर  कालों  की  संख्या  में

 एकाएक  वृद्धि  दिखाई  देने  पर  उसकी  तुरन्त  छानबीन  की  जाती  है  ।  ofaar  रकम

 के  बिल  बनाए  जाने
 के

 संबंध
 में

 ne  शिकायतों  की  तुरन्त  जांच  की  जाती  है  site
 यदि  faery  गलती  या  उपस्कर  में  कोई  तकनीकी  खराबी  श्रा  जाने  के  कारण  बिल

 में  कोई  गलतियां  पाई  जाती  हैं  तो  ऐसे  मामलों  में  को  छूट  दे  दी

 जाती हैं  ।

 नेपाल  में  विकास  कार्यऋमों  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 *  237.  श्री  एन०  ई०  होरो  :  कया  बिदेदा  मंत्री  यह  बताने  की  व्श्पा  करेंगे  कि  नेपाल  में  भारतीय

 वत् bel ी  य  सहायता  से  कौन-कौन  से  विकास  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किये  जा  रहे  है  ?

 fate  dare  में  उपमंत्री  बिपिनषाल  :  नेपाल के  सर्वांगीण  fae  विकास

 में  सहयोग  देने  के  उद्देश्य  से  भारत  1951  से  ही  नेपाल  को  वित्तीय  एवं  तकनीकी  सहायता  दे  रहा

 है  ।  इस  समय  जिन  qt  विकास  कायंक्रमों  के  लिए  सहायता  दी  जा  रही  वे  सड़कों  एवं  पुलों  के

 निर्माण  दुरभाष  केन्द्रों  पौर  दूर  संचार  सुविधाश्ों  की  स्थापना  लघु  स्वास्थ्य  एवं  शिक्षा

 से  संबंधित  हैं  ।

 शक  तथा  दूरसंचार  सुविधाझ्रों  के  लिएं  राज्यों  को  दी  गई  सहायता

 *  238.  art  गिरिधर  TTT  :  बया  संचार  मंती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  ने  घोषित  पिछड़े  राज्यों  तथा  जिलों  के  लिए  उनको  पिछड़ी  घोषित

 किये  जानें के  तुरन्त  पश्चात
 चालू  वित्तीय वर्ष

 संचार  सुविधाओं  ary
 डाक  तथा  Zetaiy,  के

 a1



 Written  Answers
 Au

 gust  26,
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 ae  es

 विकास  हेतु  योजना dare  की  है  ale  के  श्राधार  पर  उनकी  धनराशि  उपलब्ध  कराएँ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  रूपरेखा  कया है

 वर्ष  1976-77  में  इन  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  राज्यों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी

 गई
 है  ?

 संचार  मंत्री  बाकर  दर्थाल  az

 छूरसंचार

 चाल  वर्ष  के  दौरान  देश  में  800  सावजनिक  टेलीफोन  घर  श्र  1100  तारघर  खोलने  का

 प्रस्ताव  हैं  ्रौरਂ  इनके  साकिलवार  लक्ष्य  निर्धारित  कर  दिए  गये  हैं  पुरे  सकिल  में  ;  जिसमें  सकिल  के

 पिछड़े  इलाके  भी  शामिल  दूरसंचार  के  विकास  के  लिए  प्रत्येक  सकिल  के  लिये  वित्तीय  श्रावंटनਂ  vt

 किये  गये  हैं  दूरसंचार  सुविधाएं  श्रामतौर  पर  तभी  दी  जाती  जबकि  उनमें  फायदा  दिखाई  देता  है

 लेकिन  कढ़े  श्रेणियों  के  स्थानों  में  सावेजनि'क उ  लोफोन  घर  अझर  तारघर  खोलने  में  उदार  नीति  अ्फनाई

 जाती है  तथा  घाटा  उठाकर  भीं  वहां ये  सुविधाएं  दे  दी  जाती  हैं  ।  कटेगरी  स्टेशनों के  लिए  नीति केਂ

 ब्यौरे  सभा  पटल  पर  संलगन  भ्रतुबंध  में  रखे  जाते  हैं  ।  जबकि  सामान्य  इलाकों  के  मामले  में  मानदंड

 यह  हैं  कि  वार्षिक  व्यय  के  कम  से  कम  25  प्रतिशत  के  बराबर  श्राय  होनी  पिछड़े  इलाकों  पौर

 पहाड़ो  इलाकों  के  मामले  मे  ढील  देकर  इसे  15  प्रतिशत  ौर  10  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है
 |

 डाक-सुविचापें

 पांचपीं  में  5  करोड़  रुपये  के  वित्तीय  से  7500  STHTT  खालने

 को  व्यवस्था  है  ।  अत्यंत  पिछड़े  इनको  में  डाकवर  खोलने  के  मामलों  को  प्राथमिकता  दी  गई  इस

 उद्देश्य  के  पि  इलाकों  में  डाकबर  खोलने  के  लिये  मानदंडों  में  निम्नलिखित  ढील  दी  गई  है  |

 (i)  डाकबर  खोलने  के  लिए  घाटे  की  स्वीकार्य  सीमा  1000  रुपये  वार्षिक  रखी  गई  है

 जबकि  सामान्य  देहाती  इलाकों  के  2000  या  उससे  श्रघिक  वाभे  स्थानों  में

 यह  सीमा  750  रुपये  वाधिक है  शरीर  2000  से  कम  वालें  स्थानों  में  500

 रुपये  वाषिक  रखों  गई  है  ।  श्रपवादीਂ  मामलों  में  घाटे  की  स्वीकाय  साम  2500

 रुपये  TH  बढ़ाने  को  अनुमति  दो  जाती  है  ।

 पिछड़े  इजाकों  में  न्यूनतम  त्राय  लागत  की  15  प्रतिशत  ब्रौर  पहाड़ी  इलाकों  में  10 (ii)
 प्रतिशत  कर  दी  गईं  हैਂ  जबकि  सामान्य  देहाती

 इलाकों
 में  न्यूनतम  श्राय  लागत  की

 25  प्रतिशत  निर्धारित  है

 (iii)  Fras  इलाको  में
 श्र।बादी  के  बारे  में  हुई  शर्त  ल।ग  नहीं  की  गई  हैं  ।

 दूर  संचार

 उपप्रकत  रियायतों  के  अलावा  डाक-तार  विभाग  कोई  प्रत्यक्ष  वित्तीय  सह धिन  NO  यता  नहीं  देता  है

 डाक

 1976-77
 में

 विभिन्न  डाक सर्फिलों  के  लिए  12  लाख  रुपये  नियत  किये  गए  हैं  पिछड़े

 इलाकों  के  लिए  श्रलग  से  कोई  अवेंटन  नहीं  किया  गया  है  ।
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 4  1898  (at)
 ै

 में  att  गिरिधर  aratat  बारा  पूछे  गए  ताली  तत
 प्रशन

 संजया
 238  के

 भाग

 भौर  क काण्य, झ त्त र  में  26-8-76  को  सभा-पटल  पर  रखा  जाने
 वाला  ग्रनुबंध

 ।

 ‘weet

 fawe  :  पाँचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  घाटे के  ग्राघार  पर  ताखर  (  bs  |  जतन

 ौर  सावंजिनक  टेलोफोनघर  खोलते  के  लिए  संगरोधित  नोति

 चोथी  पंचववींय  योजना  के
 दोरान  घाटे

 के  श्राधार  पर  ara atte  टेलोफोन  पंयक्त भ्  डाक

 तारघर  खोलने की  नोति  तारीख  14-  1-72  और  9-6-72 के  पत्र  संख्या  53-2] ०पी  ०एल०

 में  घोषित  की  गई  थी  are  तारीख  1-8-72  के  पत्र  संड्या  53-2/71  टी०  पी०  एल०  में  त्या

 31-8-72  के  anders  पत्न  में  संशोधित  की  गई  थो  ।  इस  नोति  को  फिर  से  समीक्षा  को  गई  है  ।

 डाक-तार  बोर्ड  पाँ  ववीं  TaTaITT  यो  जना  के  लिए  इस  नोति  में  निम्नलिखित  gates  wear  है  :

 1.  तार  site  टेलीफोन  की  सुविधाएं  विभिन्‍त  क्षेणियों  के  carat
 fara  उल्नेख

 नी  के
 कर  दिया  गया  इस  शर्त  पर  उत्तरोत्तर  जाएंगी  कि  पांचवों  पंचवर्शीय  योजना  के  दौरान  श्रर्यात्‌
 1-4-74  से  31-3-1979  तक  ये  दोनों  सुविधाएं  देने  में  घाटे  की  सम्पूर्ण  सोमा  80  लाख  रुपे

 से  न  हो

 ॥.  तारघर  डाक-तार

 नीचे  सुची  में  1,  2  श्रौर  3  पर  दिए  गए  कैडेगरो  स्थानों  में  कातो  भी  सीमा  तक  घाटा  उठा  कर

 और  Bare  4  पर  दिए  गए  cara  में  सामान्य  क्षेत्रों  में  हर  पामते  में  2000  रुपये  वाबिक  ae
 पहाड़ी

 तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  Ty  में  sooo  रुपे  वाजिक  का  घाटा  उठा  कर  संयुक्त  डापी  तारघर

 खोने  जा  aaa  हैं  ।  प्रतुमानित  साय  उसके  वाधिक  org ी  व्यय  की  कम से  कम  25  प्रतिशत  अवश्य

 होगो
 ।  पिछड़े  are  पहाड़ो  क्षेत्रों  है  मामतें  में  प्राय  यह  अनुपात  क्पशः  15  प्रतिशत  परौ  10  प्रतिश्त

 होगी

 1.  उप
 तदवीन  श्रौर  उप

 तहवोज  मुख्यालय
 आर

 तत्तंबंधो  स्थान
 |

 2.
 ऐसे  कस्बे ग्रोर  a  जी  बाना  हो  प्रौर उस  हा  gaa

 ग्रधिफारों  पुलिस
 उप  निरीक्षक

 से
 कम

 स्तर  का  न  हो

 3.  खंड  मुख्यालय

 4.  दूरवर्ती  स्यान  aly  वे  स्थान  frre  20  किलोमोटर  घेर ेके  भीतर  कोई

 तारघर  न  हो  ।  200  तारघर  खोने
 जाने हैं

 ।

 सामान्य  क्षेत्रों  में  500  aire  water
 वाले  स्थान

 तया  पहाड़ी  झर  fre

 क्षेत्रो ंमें  2500  से  alee  wager  वाले  स्थान  ।  जनपंधघपा  फे  आंकड़े  पर  faare
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 करने  के  लिए  वेवल  गाँव  या  ear  विशेष  की  ही  जनतंख्या  गणना  में  ली  जाय  ।

 गांतों  या  कस्बो ंके  की  जनसंख्या  गणना  में  न  ली  जाय  |

 पय टर्न  केन्द्र  जिनमें  तीथें  स्थान  भी  शाभशिल  हैं  ate

 सिचाई  मौर  बिजली  परियोजना  स्थल  शौर  टाउनशिप

 टिप्पणी :  (1)  शौर  (7)  दोनों  को  मिलाकर  खोले  जाने  वा  ने  डाकतार  घरों  की  संख्या

 100  तंक  सीभित  रहेगी  ।

 टिप्पणी :  (11)  जैसी  कि
 डाक-तार

 नियम
 पुस्तक

 खंड  ix  के  परा  में  व्यवस्था
 कीं  गईं  है  यदि

 प्रस्तावित  ata  से  8  पिलोमीटर के  बेरे  के  अन्तत  कोई Tea  तारघर

 काम  कर  रहा  हो  तो  घाटा  उठाकर  ऐसा  संयुक्त  डाकतार  घर  न  खोला  जाय  ।

 iii.  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर

 स्थानों  की  निम्नलिखित  श्रेण्यियों  में  घाटा  उठाकर  साव  जनिवः  टेलीफोन  घर  खोले  जा  सकतें  हैं

 la  उसकी  झ्नुमानित  अय  उसके  वारधिक  श्रावर्ती  व्यय  की  वाम  से  aa  25  प्रतिशत  अवश्य  हो

 पिछड़ें  att  पहाड़ीਂ  क्षेत्रों  के  मामले में  यह  प्रतिशत  कम  से  कम  15  य्नौर  10  होगी  ।

 Il.  उप  पडल  मख्यालय कस्बे  |

 2.  तहसील  ate  तत्संबंधी  मख्यालय  कस्बे  |

 3.  उप  तहसील  ABIIy eT | कस्बे  |

 4.  खड़  |

 नक  mm  ome 5.  सामान्य  क्षेत्रों  में  वे  स्था  ना नग] न जहे  Tet  जनसंख्या  10,000 से  srferay  हो श्रौर  पहाडी  तथा

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  वे  स्थान  जहां  की  जनसंख्या  5000  से  wae  हो  |

 मौजूदा  एक्सचेंज से  12,  5  किलोसीटर  (era  दूरी  )
 के

 भीतर  स्थित  सामान्य
 क्षेत्रों  के  वे  स्थान  जहां की  Si aqrat  5000  से  अधिक  हो  और  पहाड़ी  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों

 के  वे  स्थान  जहां  की  श्राबादी  2500  से  अधिक  हो  ।  जनसंख्या  के  श्रांकड़े  पर  विचार

 करते  समय  केवल  गांव  या  किंशेष  को  ही  गणना  में  ली  जाय

 गांवों  था  कस्बों  के  समूह  की  जनसंख्या  गणना  में  न  ली  जाय  ।

 7.  दूर-दराज  बस्तियों  वाले  स्थान--ऐसा  स्थान  होंगा  जहां  से  40  किलोमीटर

 के  भीतर  कोई  टेलीफोन  एक्सचेंज  न  हो  ।  ऐसे  200  ardarfera  टेलीफोन  घर

 खोले  जाने  हैं  ।

 (#)  पर्यटन  केन्द्र  जिनमें  तीर्थस्थान  भी  शामिल  हैं  श्रौर

 सिचाई  atc  बिजली  परियोजना  स्थल  और  टाउनशिप  |

 टिप्पणी  1:  श्रेणी  श्रौर  (@)  के  e Hearted  दोनों  को  मिलाकर र  खोले  जानें  वाले  सावे  जनिक

 रेलीफोन  घरों  की
 संख्या  200  तक  सीमित  रहेगी  |
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 2.  घाटे  के  श्राघार  पर  सावं  जनिक  टेलीफोन  घर  st  तार  घर  डाद'-चार

 खोलन ेफे  लिए  मंजूर  fisa  गए  प्रस्तावो ंके  त्रैम।सिक॑  faarcr रंग  पत्र  भे  जने
 से  संबंधि ह  हिदायतों

 का  जो  महानिदेशालय  के  तारीख  21-12-62  के  पत्र  संख्या  12-4/ 6  1-ZTogt  ०एल  ०

 में  निहित  झलो  भी  पालन  किया  जाय  तौर  इस  कार्यालय  को  निय्िंत  रूप  से  श्रौर  समय

 से  विवरणियां  भेजो  जायें  ।

 चाटे  के  भ्राघार  पर  संयक्य  डाफ-तार  घर  सौर  साजे  गौनवी  carats  घर  खोलने  के  लिए

 प्रत्येक  मामले  में  प्रस्ताव  मंज र  करने  का  वित्तोय  श्रधघिफा र  3000  Bry  ग्रौर  5000

 रुपये  होगा  बशत  far  निर्धारित  शर्तें  फ्र  होती  हों  ।

 4.  ये  wey  डाप-त तार  वित्त  अनौपचारिक  तारीख

 21-2-  75  के  अन वार  वित्त  के  प्रय मरों  से  जारी  किये  जाते  है ं।

 रत्तगिरि  एल्यसितियस  परियोजना

 र  239.  श्री  Unt  रोवे  सावर चक  FAT  इस्पात  WT  खान  मंत्री  पह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  TIT  1974  में  यें  स्थापना  हेतु  78  करोड़  रुपे  से  पचित  को  श्रनुमानित
 लागत  वाली  एक  एल्पुिनियम  पश्योजना  को  carafe  दी  गई

 कया  50  करोड़  रुपये  या  लगभग
 पाँ  तच्री  योजना  अधि  के  लिए  मंजूर  की

 गई

 इस  परियोजना  पर  अब  तक  फितनी  राशि  खर्च  हुई  है  ate  कितनों  राशि  वापस  कर  दी

 गई  ौर

 कंपा  परियोजना  के  क्रियान्वयन  में  विलम्ब के  कारण  पशिपोजना  को  लागत  में  बहुत
 alan  वृद्धि |  हुई  है  att  यदि  तो  लागत  का  नया  श्रनुमान  क्या  है

 ?

 इस्पात  झर  खन  मंत्री  चन्द्रजीत  (3)  78  Bs  रुपये का  अनु  मीन

 1973  के  म्यों  पर  था  ।

 are  इंस  परियोजना  के  लिए  50  करोड़  रुपये  का  योजना-प्रांवधान  पांचवीं

 योजना  के  मसौदे  में  शामिल है  श्र  शेष  राशि  को  6  वीं  योजना  के  लिए  रखा  गया  भूमि  र:घिप्रहण
 व्यापक

 परियों
 जना  feqte  बनानें  के  लागत  व्यय  ate  केन्द्रीय  स्टाफ  को  वेतन  भ्रादि के  लिए  प्राਂ  fester

 धन  को  व्यवस्था
 की

 गई
 थी  प्रौः

 तक  1.  69  करीड़  be, ey  की  कुल  राशि  as  की  गई
 इस  प्रकार  ऐसी  किसी  राशि  को  वापस  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  था  ।  प् बवीं  यो  जना  मसौदे

 क ेतैयार  होने  के  बाद  संसाधनों  की  सामान्य  बाधाओं  के  का  रण  इस  जैसों  अनेह  पायो  Tarat  की  फिर

 से  जांच  करने  के  लिए  बाध्य  होना  यह  परियोजना मी  उन्हीं  में  से  wa  थी  जिस  पर  aah  निर्माण

 कार्य  की  भी  पर्याप्त  ख्य, च्  त
 नहीं

 हो
 पायीं

 थी
 atte  पुरा  होने

 तक  उस  पर  खर्चे  होंने  वाली  पवार  राशि
 की  पहले  से  झ्रनुंमान  नहीं  लेंगाया  जा  सका  था

 इस  परियोजना
 की  agents  लागत  sr  1976  के

 मूल्यों  के
 अ  ध  र  पर  105  ele

 रुपये
 झां

 की  गई  है
 ।  ऐसी  परियोजनाओं के  ATA  जिन पर  पहले  धन  राशि  at  क

 की  गई  इस

 से  नद्दीं  बचा  जा  सकता  ।
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 a

 ‘qaart  को  श्रन्तरिम  सहायता

 *  240.  श्री  एुत८०  एम०  बनजी  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ST TTNAT  पत्रफारों  संबन्धी  मजूरी  बोड  ने  श्रन्तरिन  देने  की  की

 यदि  तो  sak  अ्रताघ एंग  विलम्ब  के  क्या  कारण  श्रौर

 firarPeat  को  शोघ  प्राप्त  कराने  हेतु  सरशार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 धम  मंत्री  रघुनाथ
 tt)

 :
 से  केद्रीय  सरकार  ने  1976  में

 मजदूरी  ats  से  यह  इनुरेध  fear  कि  वे  staat
 के  संबंध  में  TAZ  रियों  को  अंतरिम  दरों  के

 बारे  में  अपने  विचार  पेश  ats इस  मामले  में  सक्रिय रूप  से  जुटा  gar है  ale  ara है  कि  इस  विषय

 पर
 उके  निचार

 किसी  समय  1976  में  प्राप्त हो  जाएंगे  |

 Facilities
 for  treatment  of  mental  diseases

 #241,  Shri  M.  Daga:  Will
 the  Minister  of  Health  and  Family  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  adequate  facilities  are
 available

 for  the  treatment
 of  mental

 diseases  in  the  country;  and

 (b)  if  so,  the  allocations  made  for  the  purpose  under  the  Fifth  Five  Year  Plan?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Ch.
 Ram  Sewak):  (a)  and  (b)  The  allocation  made  by  the  Government  of.  India  for
 the  treatment  of  mental  diseases  in  the  country  during.  the.  Fifth  Five  Year  Plan
 is  Rs.  65.54  lakhs.  This  provision  is  in  addition  to  the  amount  spent  by  the  State
 Governments  from  their  annual  budgéts.

 Expenditure  incurred  on  expansion  on  telephone  and  posts  and
 telegraph

 services

 in  certain  districts  of  Madhya  Pradesh

 १1601,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Communications  be

 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No,  2902  on  the  29th

 April,  1976  regarding  expenditure  incurred  on  expansion  on  telephone  and  posts
 and  telegraph  .services  in  certain  districts  of  Madhya  Pradesh  and  state

 (a)  whether  the  information  asked  for  therein  has  since  been  collected

 (b)  if  so,  the  outlines  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  time  likely  to  be  taken  to  collect  the  information?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Dayal.  Sharma):  (a)  Yes,  Sir.

 ‘The  information  was  collected  and  sent  to  the  Department  of  Parliamentary  Affairs

 en  4-6-1976  for  being  laid  on  the  table  of  the  House.

 (b)  A  statement  giving  the  information  is  attached

 (c)  Does  nof  arise

 26



 1898  (ae) यातना  कलिका  किलनी

 |  Oo  ।  ज 2
 ड
 ae  ao

 og
 न् ्द्

 3s

 श्र प "2 प्
 tin Y OF

 om

 ox

 om. ov  oe

 a6 b
 OG

 £3  ome

 -
 wa

 eo
 Oe
 om

 "GS  न a  फ्छ
 प्श्ग्द (2 | ह

 ost
 Ue  go

 om
 oa

 नप
 rin

 |

 |  ocd
 j  OD

 on OM

 bom wy द्  og
 प्र

 च्  कर  nn)
 ws
 ag

 पि

 om  os  ead KO  bao प
 क् |  द

 प्ਂ ध  ्  nana
 SA  हू

 Comal Bos  gc —
 QO  nw  359 र्श्४

 Ag  gaa,  o* OM  ote  त
 oD >

 [ha  an प्  Ags  Un
 es  TE =|  प् ‘  eo =

 © gs  58  As  mo  oad

 १  स्त  ६4
 ई  ।  oo

 प्  ह
 क  owt

 oa  ढ
 3  mS

 wy  ae om  cal
 Os



 Written  Answers
 ee:  Bhadra

 4,
 1898  (Saka)

 Allocation  of
 funds

 for  communications  and  postal  serviceg  for  Madhya  Pradesh

 71602,  Shri  G.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  amount  allocated  for  telecommunicationg  and  postal  services  for  Madhya
 Pradesh  in  1975-76;

 (b)  the  amount  out  of  these  allocations  spent  on  the  districts  in  Madhya
 Pradesh  declared

 backward;

 (c)  the  criteria  adopted  by  the  Department  in  regard  to  development  of  back-

 ward  districts  in  the  past  and  the  current  year;  and:

 (d)  whether  the  Ministry  have  issued  any  guidelines  and  instructions  to  Madhya

 Pradesh  circle  in  this  regard  according  to  priority  in  the  allocations  for  these  areas

 with  a  view  to  remove  imbalances  in  the  State?

 The  Minister  of  Communications  (Dr,  Shanker  Dayal  Sharma):  (a)  Amount

 allocated  for  development  during  1975-76  to  MP  Circle  is  as  follows:—.

 Postal  14.47  lakhs.

 Telecommunications  482  lakhs.

 (b)  Amount  spent  on  development  of  backward  districts  is:—

 Postal  1.47  lakhs.
 Telecommunications  252  lakhs.

 (c)  and  (d)  postal:

 New  post  offices  in  very  backward  areas  can  be  opened  on  relaxed  norms,

 namely:—

 (1)  At  a  permissible  limit  of  loss  of  Rs.  1,000  per  annum  (within  the  powers

 of  Heads  of  Circles)  and  Rs,  2500  per  annum  (within  the  powers  of  Director  General

 Posts  and  Telegraphs)  aS  against  a  maximum  of  Rs.  750  per  annum  for  normal

 rural  areas  in  cases  where  the  population  is  more  than  2000  persons  and  Rs.  500

 per  annum  in  cases  where  the  population  is  less  than  2000  persons,

 (2)  Without  any  restriction  regarding  population.

 (3)  At  a  minimum  income  of  15  per  cent  of  the  cost  ag  against  25  per  cent

 of  the  cost  for  normal  areas,

 The  department  has  declared  a  large  number  of  areas  in  M.P.  Circle  as  very

 backward  areas  for  purpose  of  extension  of  postal  facilities  and  more  and  more

 post  offices  are  being  opened.  Also  more  villages  are  being  covered  by  daily

 delivery  in  backward  areas  of  Madhya  Pradesh,

 Telecommunications:

 Telecommunications  services  are  norm  ally  provided  according  to  the  needs,

 tive.  These  services  include  installation  of
 provided  the  proposals  are  remunera

 f  existing  exchanges,  provision/expansion  of
 new  telephone  exchanges,  expansion

 trunk  exchanges,  construction  of  new  lines/wires,  installation  of  carrier  systems,

 provision  of  telegraph  circuits/o  ffices  etc.  The  actual  provision,  however,  is  limited
 In  order  to  extend  telecommunication

 by  the  material  and  financial  resource:
 a  liberal  policy  is  being  followed  for  pro-

 facilities  in  rural  areas  in  the  country,

 viding  Public  Call  Offices  and  Telegra  Pp  h  Offices  in  spite  of  some  loss,  taking  into

 consideration  the  various  factors  like  importance  of  the  place,  as  a  district/Sub
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 Divisional/Tehsil/Block  Headquarters,  remoteness  from  existing  telephone
 changes,  the  population  of  the  place,  the  local  importance  of  the  place  such  as  8

 teurist/pilgrim  centre,  power/irrigation  project  site,  etc.  While  a  minimum  antici-
 pated  revenue  equal  to  25  per  cent  of  annual  recurring  expenditure  is  the  condi.
 tion  for  sanctioning  telephone/CO  facilities  in  the  above  categories  of  stations  in

 ordinary  areas,  it  is  15  per  cent  of  the  annual  recurring  expenditure  for
 backward

 areas  and  10  per  cent  for  hilly  areas,

 India  setting  up  steel  plants  in  foreign  countries

 1603.  Shri  G.  P.  Yadav:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  Government  have  under  their  consideration  a  proposal  for  setting

 up  steel  plants  in  foreign  countries;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  such  countries  and  the  amount  likely  to  be  invested

 in  each  of  them?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdey  Prasad);

 (a)  and  (b).  At  present,  there  is  no  proposal  under  consideration  of  the  Govern-

 ment,  for  setting  up  integrated  steel  plants  in  foreign  countries.  However,  efforts

 are  being  made  for  undertaking  consultancy,  designing  and  engineering  jobs  in

 connection  with  setting  up  integrated  steel  plants/mini  steel  plant—rolling  mill

 complex—in  a  number  of  foreign  countries.  |

 Issue  of  postal  stamps  in  the  name  of  Chandra  Shekhar  Azad  and  Shahid

 Bhagat  Singh

 +1604,  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Communications  be

 pleased  to  state  whether  Government  are  considering  to  issue  a  special  postal

 stamps  in  memory  of  Chandra  Shekhar  Azad  and  Shahid  Bhagat  Singh?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma):  The  proposal

 for  the  issue  of  a  commemorative  stamp  in  honeur  of  Shri  Chandra  Shekhar  Azad

 will  be  placed  before  the  next  meeting  of  the  Philatelic  Advisory  Committee  for

 its  consideration.  A  stamp  on  Shahid  Bhagat  Singh  was  already  brought  out  on

 his  Gist  birth  anniversary  on  the  19th  October,  1968,
 in  the  denomination  of  20

 paise.

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  की  WTaST HAT

 1605.  श्री  एन०  श्रार०  बे  कारिया  :

 थी  अरविन्द  एम०  पटेल :

 क्या  नौवहन परिवहन  मंत्रों  यह  ब  की  छुपा  att  फि  :

 (a)  क्या  सरपार ने  संच  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍नो मे में
 =eS  =. waa  याई  गई  बसिया

 फे
 जिए  fa ar  परिवहन

 निगम  की  बतों  की  प्रावश्यकता  का
 कोई  लगाया

 यदि  तो  महू  पू  व्यवताय  पेन्द्रों  से  इन  क्षेत्रोंको  जोडते  फे  जिए  बतों  की

 श्रावधय॑कता  are

 Gree
 इस  समय  ree  सीमा  तक़  यह  मांग  पूरी  हो  रहो  है  ?
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 Wega  sii  परिवहन  में उपमंत्री  दलबीर
 :  (4)  इस  संबंध

 में  दिल्‍ली  परवन  fire  मे  एक  छुटपुट  सर्वेक्षण  frat  है  ।

 (a)  यह  DATA  लगाया  गया  है  कि  इर  प्रयोजन  के  लिए  लगभग  400  wat  at  श्रावश्यकता
 a
 a

 पुरनिवास  कालोनियों  को  जाने  वाले  मार्गों  पर  178  बसें  ही  लगाई  गई  हैं  ।  ery

 शेष  बसों  को  श्रपने  परिचालनात्मव  fear  भ्रधीन  चलाये  जाने  के  लिए  श्रावेदनਂ  पत्र  श्रामंत्ित

 कर  राहा है  ।

 एल्यूमीनियम  की  माँग

 1606.  चौधरी  रम  प्रकादा  :  बया  इस्पात  शौर  खन  मंत्री  यह  बताने  की  इपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  देश  में  एत्युमिन्यिम  की  feat  मांग  श्रौर

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  एल्यूमिन्य्म  वा  feat  मात्ना  में  झायात  विया  गया  ?

 इस्पात  श्रौर  खान
 पत्र लर

 में  ovat  सुखदेव  श्रौर  (a)  विगत  दो

 वर्षों  न्  1974-75  ग्रौर  1975-76  में  देश
 में  एलयुमिनियम  की  कुल  घरेलु  मांग

 तथा

 झायातित  एल्यूमिनियम  की  मात्ना  नीचे  दी  गई  है

 (zat  में

 cs  ain
 fade  ्रायात

 (strstr)
 ee eer  oe

 1974-75  128.000  148

 1975-76  159.000  4,841

 राष्ट  है  ४  NG ह  |  जमार्ग  mfeA

 1607.  श्री  सी०  जनार्दनन  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  टपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नगर  क्षेत्र  की  जनसंख्या  के  श्राकार  को  बढ़ाकर  वर्तमान  बीस  हजार

 से  एक  लाख  झथवा  इससे  अधिक  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  भ्रधिनियम  की  धारा  3  में  संशोधन

 करने
 के  लिए  केरल  राज्य  सरकार  की  मांग  के  बारे  में  कोई  श्रम्तिम  fia  लिया  श्रौर

 यदि  हां
 तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ?

 नौवहन  IT
 परि  बहन  AAT U

 रूथ
 में  ovat  दलबीर  :  हां

 श्रब  यह  निश्चय  fear  गया  है  कि  केरल  सरकार  के  सुझाव  के  झनुसा र  राष्ट्रीय

 afafaua  1956  की  धारा  3  में  कोई  संशोधन  न  feat  जाए  |



 लिखित  उत्तर 4  1898

 इप्पात  के  faala-cert

 16  08.  श्री  एम  ०  एस०  पुरती  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चब  1975-76 के  दौरान  इस्पात  के  निर्यात  लक्ष्य  क्या  शौर

 गत  वर्ष  की  तुलना  में  इस्पात  का  निर्पात  करने  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालद  में  उपमंत्री  सुखदेव  Tuiiz) )  वर्ष  1975-76

 लोहे  प्रोर  इस्पात  का  निर्यात  लक्ष्य  11.  24  लाख  टन  था  ।

 वर्ष  1975-76  में  797,930  टन  लोहे  प्रौर  इस्पात  का  निर्यात  किया  गया  जिसका

 मूल्य  110.  09  करोड़  रुपए  था  |  1976  की  अवधि  में  861,710  टन  लोहा  प्रौर

 इस्पात  निर्यात  किया  गया  जिसका  मलय  107.  19  करोड़  रुपए  था  ।  वर्ष  1976-77 में  लोहे  प्रौर

 इस्पात के  निर्यात  का  लक्ष्य  25  लाख टन  है  ।

 नए  स्ञग  खनन के  द

 1609.  श्री  बसन्त  साठे  :  इस्पात प्रीर  खान  मंत्री  यह  बताने की  पा  !  करेंगे कि

 क्या  सरकार are  हाल  में  किये  गये  सर्वेक्षण से  देश  में  नये  स्वर्ण  खनन  क्षेत्रों की

 auratrat  का  vat  चला  है

 afe  तो  तत्सम्बधी  तथ्य  क्या  oak

 नई  स्वर्ग  खातों  का  पता  लगाने  ate  उनका  विकास  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की

 गई  है|किये  जाने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 इस्प्पत  श्र  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ax  सुखदेव  प्रसाद )  हाल  ही

 में  की  गईं  की  खोजਂ  कोलार  स्वर्ण  क्षेत्र  की  मसूर  खान  के  मेटागर्ट  के  वर्टिकल  शैफ्ट  कर्नाटक

 में  पूर्वी  पेट्रा  यस्वामी  ate  मणि  गटा  विस्तार  क्षेत्र  तथा  झरांध्र  प्रदेश  में  कोलार  स्वर्ण  क्षेत्र  के  दक्षिण  विस्तार

 की  भोर  मा  लप्पाकॉंडा  ale  बिसनाथम  में  स्वर्ण  खनिजो  करण  का  फ्ता  चला  है  ।

 भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  ने  कुछ  क्षेत्रों  में  व्यापक  खोज  तथा  विकास  का  काम  हाथ  में

 लिया  है  तथा  e  पाए  जाने  वाले  इलाकों  को  भली  प्रकार  पुष्टि  हो  जाने  पर
 al

 वहां  खुदाई
 का  काम

 शुरू  किया  जा  सकेगा  |

 तमिलनाड्‌  में  पुरुषों  झर  स्त्रियों
 को

 समान  मजदूरी  का  भुगतान

 1610.
 श्री

 मुरासोली
 क्या  श्रम  war  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  तमिलनाडू  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  के  निकट  श्रन्त:ख्राव  जलाशय
 स्थल

 पर

 पुरुषों  झर
 महिलाओं

 को  समान  वेतन  नहीं  दिए  जाते  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  र  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 BE
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 हा

 श्रम  AAT  z  में  BTiat
 बालगोविन्द

 wk  सरकार  से

 प्राप्त  के  राज्य  कृषि  विभाग  द्वारा  उजरती  काम  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  fereataaat

 जिले  में  राघापुरम्‌  के  निकट  एक  श्रन्तः:स्राव  जलाशय  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ;

 पुरुष  ate  महिलाएं  दोनों  नियोजित  हैं  ।  पुरुषों  को  कड़ा  जैसे  गोदालों  ate  कुदाली से

 भूमि  की  में  लगाया  गया  है  भ्रौर  उनको  इसके  लिये  अधिक  मजूरी  दी  जगती  है  ।  महिलाएं  हल्का

 जेसे  टोकरी  में  मिट्टी  को  उ्लाशय  के  बांध  तक  ले  करती  चूंकि  कार्य  का  स्वरूप  भिन्न

 देय  मजूरी  भी  भिन्न है  इस  तथ्य  पर  ध्यान  न  देते  हुए  कि  कामगर  पुरुष  है  या  महिला  मिट्टी

 को  हटाने  के  श्रदायगी  हटाई  गई  मिट्टी  की  मात्रा  के  श्राघार  पर  की  जाती  है  ।

 Bailadila  Pelletisation  Plant

 1611.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya;  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  present  position  of  Pelletisation  Plant  being  set  up  in  Bailadila  in

 Bastar  District  of  Madhya  Pradesh;

 (b)  whether  the  report  of  Engineers  India  has  been  received  in  this  regard;

 (c)  whether  Government  have  prepared  a  feasibility  report  in  this  regard;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  so  far  in  regard  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasad):

 (a)  and  (b).  The  Metallurgical  and  Engineering  Consultants  (India)  Limited  have

 studied  the  broad  parameters  of  the  project  for  setting  up  a  pelletisation  plant

 to  utilise  the  iron  ore  fines  and  blue-dust  from  Bailadila.  They  have  recommended
 a  programme  of  detailed  testing  of  the  ore  and  further  studies  on  the  techne-

 economic  feasibility  of  transportation  by  slurry  pipeline.  The  report  of  a  pre-

 liminary  study  on  slurry  pipeline  system  from  Bailadila  to  Visakha-

 patnam  was  received  from  Engineers  (India)  Limited  in  1972.  A  detailed  techno-

 economic  feasibility  study  for  slurry  transporatation  has  yet  to  be  undertaken:

 (c)  and  (d).  Not  much  progress  could  be  made  in  this  regard  due  to  non-avail-

 ability  of  requisite  financial  resources.  However,  in  view  of  certain  favourable

 developments  recently,  the  financial  implications  of  carrying  out  the  necessary

 studies  with  a  view  to  preparation  of  a  techno-economic  feasibility  report  on  the

 project  are  under  consideration.

 गज़रात च  के  राजमार्गों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 1612.  श्री  pABageTa  TNURATS :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह
 बताने

 की  पा

 करेंगे  कि

 गुजरात  में  कितने  राजमार्गों  का
 दर्जा  बढ़ाकर  राष्ट्रीय  राजमां  करने  का  विचार

 इस  दिशा  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  झौर

 20  वर्षय  योजना  में  प्रस्तावित  लक्ष्य  पुरे  करने  के  लिए  गुजरात  राज्य  में  राष्ट्रीय

 e  व्यवस्था  के  विस्तार  के  लिए  क्या  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 नौवहन  az  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fic  दलबीर  tg):  से  संभवतः

 माननीय  सदस्य  गुजरात  में  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पद्धति  में  नए  मार्ग  शामिल  करने  के  लिए  की
 जाने
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 क
 ब

 लिखि
 1.0

 26  a
 ston

 1976

 वाल  कार्य  वाही  का  उत्लेख कर  रहे  हैं  ताकि  भारत  की  सड़क  विकास  योजना  (1961-8
 |  7 त

 ह ड रे  में  मुख्य  इंजीनियरों  की  farre F में  प्रस्तावित  लक्ष्य  प्राप्त  किए  जा  सकें  ।  परन्तु  उस
 fra

 में  प्रस्तावित  योजना  केन्द्रीय  श्र  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  बातों  के  साथ-साथ  संसाधनों  की
 थ

 ह द  उपलब्धि  पर  fate  करते  हुए  विस्तृत  कार्य
 क्रम

 बनाने  के  काम  में  एक  बहुत  बड़ी  मार्गदर्शक  सिद्ध  होगी  ।

 ह  गुजरात  में  31  1969  को  राष्ट्रीय  राज्प्मार्गों  कौ  कुल  लूम्बाई  1082  कि०  मी०  थी  ।  चौथी

 योजना  में  इसे  बढ़ाकर  1352  कि०  मी०  कर  दिया  गया  ।  वित्तीय  कठिनाइयों  के  इस  समर

 भारत  सरकार  किसी  भी  राज्य  में  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमागं  पद्धति  में  नए  मार्ग  शामिल  करने  से

 किसी  भी  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  में  wang  है  ।

 sid
 बरौनी  निगम  के  निकट  डाक्-तार  कर्मचारियों  को  परियोजना  wa  st

 मं
 रो

 श्

 दि
 1613.

 श्री  भोगेन्द्र  झा
 :

 क्या
 संचार  मंत्री

 यह
 बताने  की  झपा  करेंगेकि

 :  क

 क्या  डाक-तार  विभाग  ने  बिहार  में  बरौनी  उर्वरक  निगम  के  रः
 से  20  किलोमीटर

 के  दायरे
 ं

 काम  करने  वाले  श्रपने
 क्मचा  रियों

 को  वर्ष  1970
 में  परियोजना  भत्ते

 की  मंजूरी  दी
 थी  ;

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 क्या  उक्त  सुविधा  बाद  में  समाप्त  कर  दी  गयी  थी  ;
 क

 क्या  वित्त  मंत्रालय  ने  उस  क्षेत्र  में  are  कर  विभाग  में  काम
 कर  रहे  e FATT  रियों

 म
 जना  भत्ते  की  मंजूरी  दी

 है
 बौर  बरौनी  शाखा  के  Q-ATE-ATT-UA-7a

 तथा  एम-एम-एस

 के  तृतीय
 ~ IMy  के

 कमंचा  रियों
 ने  परियोजना  भत्ता  फिर  से  दिए  जाने  के  लिए  x MVaATaS

 दिया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  TUS  arat )  :  जी  हां  ।

 द

 हाथी
 मोकामा  र  फैक्ट्री  स्थल  से  20  feather  के  दायरे

 में  स्थित  अन्य  स्थानो  में  डाक-तार  कार्यालयों में  काम  करने  वाले  डाक-तार  कमंचारिय  को  परियोजना

 भत्ता  मंजूर  किया
 गया  था  ।  यह  भत्ता  उन्हीं  दरों  श्रौर  उन्हीं  शर्तों पर  मंजूर  किया  गया  था

 जो  Tee
 लाइजर  कारपोरेशन  इंडिया  fro  बरौनी  के  परियोजना

 क्मेंचा  रियों  पर  लाग  होती
 क

 हां  ।  उबेरक  नगर  डाकघर  के  मामले  को  छोड़कर  ।

 जी  हां  ।

 थ  a
 वित्त  मंत्रालय  की  हिदायतों  के  अनुसार  श्रायकर  विभाग  के  कर्मचारियों

 श्रौर
 अन्य

 aie  यों  को  परियोजना  भत्ता  देने  के  प्रश्न  पर  प्रशासनिक  मंत्रालयों  द्वारा  पुनर्विचार  क्या  जाना  था
 इन  कों  में  झायकर  विभाग  के  कर्मचारी  परियोजना  भत्ता ठीक  ढ़ंग  से  पा  रहे  हैं  या

 नहीं  इस प्रश्न
 पर

 ः ं
 मंत्रालय  विचार  कर  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  मंत्रियों  के  विदेशों  में  दौरे  द

 कि
 1614. =  श्री  मुख्तियार fag  मलिक  :  क्या  बिदेश

 मंत्री
 यह बताने की

 करेंगे

 arc

 वर्ष  1975-76
 दारा

 अ  lilac

 दौरा  far  था  ;
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 उनकी  यात्रा  का  मुख्य  प्रयोजन  क्या  था  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  sada  बिपिनपाल  :  श्रौर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  श्रौर  यथाशीघ्र  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  |

 भंडारी  इंदौर  का  कार्यकरण

 1615.  श्री  चन्द्र tar  सिह ध  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :

 क्या  भंडारी  मिल  टेक्सटाइल  मिल  इन्दौर  के  की  जांच

 करने  के  लिए  कोई  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ;

 क्या  इस  समिति  ने  भ्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ;  और

 यदि  gt,  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बालगोविन्द
 :  से  कपड़ा  उद्योग  क्षेत्र

 संबंधी  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  जो  राष्ट्रीय  शीष  निकाय  द्वारा  स्थापित  fear  गया  एक  बिलकुल

 faretta  निकाय  ने  17  1976  को  हुई  अपनी  बैठक  में  होप  टैवंसटा इल  इन्दौर  के  मामले

 को  स्थायी  विशेषज्ञ  समिति  को  इस  के  कार्यों  की  जांच  इंसकी  बन्दयों  को  रोकने  की  संभावनाओं

 की  खोज  करने  ae  कपड़ा  उद्योग  संबंधी  राष्ट्रीय  श्रौद्योगिक  समिति  की  श्रगली  बैठक

 में  श्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  निर्दिष्ट  किया  ।  स्थायी  विशेषज्ञ  समिति  ने  6  1976  को

 इन्दौर में
 बैठक  की  are  श्रमिकों  के  संघों

 के  प्रतिनिधियों  ate  कम्पनी  के  faacia  के  बंधान  सूने  ।  समिति

 ने  5  1976  को  दिल्‍ली  में  फिर  बैठक  की  ।  जब  मिल  के  निर्देशक  नें  स्पष्ट  किया कि  प्रबन्ध

 ने  मिल  के  दिन-प्रतिदिन  के  art  को  चलाने  के  लिए  वित्तीय  के  संबंध  में  श्रपना  बन्दोबस्त

 करने  तथा  नवीकरण  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाने  के  लिए  व्यवस्था  की  है  तथा  यह  कि  कम्पनी  का

 छंटनी  या  जबरी  छुट्टी  करने  का  कीई  इरादा  नहीं  है  ।

 5  1976  को  हुई  विशेषज्ञ  समिति  की  बैठक  के  निर्णयों  की  प्रति  संलग्न  है  ।  [wzaiaa

 में  रखी  गई  देखिये  संख्या  एल०  1123  7/76]

 tee  गौड़ियों  को  रफ्तार  की  aTa
 के  लिए  रडार

 1616.  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्यां  aaa  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  बर्षा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मोटर  गाड़ियों  की  की  जांच  करने  के  far

 बम्बई  श्रीर  पटना  में  राडार  लगाये  हैं  ;  श्रौर

 यंदि  ती  यंह  किस  हद  तक  प्रभावी  सिद्ध  हुए  हैं  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  झौर

 बिहार  mit  प्रौर  पश्चिम  बंगाल  सरकारों  ने  सुचित  है  कि  पटना  श्रौर  कलकत्ता  के  शहरों  में

 कोई  राडार  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  मोटर  चलाने  वालों  की  गति  जांच  करने  के  लिये  राजधानी  में  तीन  राडार

 लंगाये  द्  उपस्कर  की  मंदेद से  गाड़ियों  की  गतिकी  शौर  has  जाच  का  झायोजन  क्ररंना  संभव

 gare  wir  तेज  गति  की  प्रवृत्ति  को  नियंत्रण  करने  में  मदद  करेगा  ।
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 बम्बई  के  बारे  में  सू  चना  महाराष्ट्र  सरकार  से  एकब्रित  की  जा  रही  है  श्रौर  प्राप्त  होने  पर  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  नसबन्दी  के  लिए  बाध्य  faRzut  जाना

 1617.
 श्री  भाई  मेहता  श  क्या  स्वास्थ्य और  परिवार नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  श्रपने  कमंचा  रियों  को  नसबन्दी  करान ेके  लिए  बाध्य  कर  रही  है

 श्रौर  अ्मेक  मांमलो  में  कार्यवाही  की  गई  है

 यदि  हां  तो  कितने  मामलों  में  ऐसी  कार्यवाही  की  गई  ae  क्या  स्पष्टीकरण

 दिया  ;  i

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  गत  सत्र  में  यह  श्राश्वासन  दिया  था  कि  नसबन्दी  के  मामले

 में  जबदस्ती  नहीं  की  जायेगी

 क्या  कुठ  राज्यों  में  भोले-भलि  व्यक्तियों  को  नसबन्दी  करान ेके  लिए  बाध्य  किया

 war  दिल्‍ली  में  कुछ  भ्रध्यापकों  के  तंबादले  किये  गये  ake  उनका  वेतन  रोका  गया  we

 कुछ  को  सेवा  से  हटाया  गया

 (#1)  यदि  gi,  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरक सरक worry  ने  ्य  मामले NEM  क  AIAG  में  waded  न  करने

 का  तथा  कमंचारियों  को  तंग  न  fay  जाने  के  जिससे  देश  में  श्रव्यवस्था  पैदा  कोई  निदेश

 जारी  किया  है  ;  झ्रौर

 यदि  तो  उनकी  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 suas  (oft स्वास्थ्य  आर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  अउनसना  चे  द  के०  एस०  इसहाक  (#)

 नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता

 केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  श्राश्वासन  दिया  है  कि  उन्हें  कोई  परेशानी  नहीं  होगी

 नहीं  ।

 दिल्लो  प्रशासन  ने  इसे  अ्रस्वीकार  किया  है  ।

 (a)  कैन्द्रीय  सरकार  ने  सभी  राज्य
 सरकारों  संघ

 शासित  क्षेत्रों  से  कहा
 है

 किवे  परिवार

 नियोजन  कार्यक्रम  की  क्रिंपान्विति  में  सूझ-बूझ  से  काम  लें  ।

 राज्य  सरकारों/संघः  शासित  क्षेत्रो  ने  श्राश्वासन  दिया  है  कि  नियोजन

 क्रम  जो  कि  देश  के  विकास  का  मूलाधार  राष्ट्रीय  जनसंख्या  नीति  की  भावना  के-अझनुरूप  कायें

 रूप  दिया  जा  रहा  है  ।
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 पेरिस  वार्ता  में  भारत  का  भाग  fer  जाना

 1618.  श्री  रानेन  सेन  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रारधिक  व्यवस्था  की  बेहतरी के  लिए  श्रायोजित  पेरिस  वार्ता  मे  भारत  ने  भाग

 ौर लिया  था  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कितनी  बठक  हुई  mn  उनके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश  संत्र/लय  में  उपमंत्री  बिपिनपाल  :  जी  हां  ।  श्रन्तर्राष्ट्रीय  झाधिक

 सहयोग  सम्मेलन  में  भाग  लेते  वाले  सत्ताईस  देशों  में  भारत  भी  यह  सम्मेलन  पेरिस  में  हो  रहा  है  t

 यह  सम्मेलन  दिसम्बर  1975  में  मंत्रिस्तर  पर  हुभ्रा  श्रौर  कच्चा  विकास  एवं  वित्त

 संबंधीਂ  समस्याश्रों  से  निपटने  के  लिए  चार  श्रायोगों  की  नियुक्ति  की  गई  थी  ।

 आयोगों  के  अरब  तक  5  सत्र  हुए  हैं  श्नौर  वारष्ठ  aferntf zat  के  स्तर  पर  8  से  10

 जुलाई  1976  तक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  श्राधिक  सहयोग  सम्मेलन  के  काम  की  मध्यावधि  समीक्षा  की

 गई  |

 सम्मेलन के  प्रथम  चरण  में  जो
 विचार-विमशं  हुआ  वह  सुचना  के  श्राद।न-प्रदान  तथा

 विश्लेषण  के  रूप  में  था  ।  दूसरे  तथा
 काय  मूलक  चरण  के  का यक्रम  से  संबंधि

 त
 काम  को  द्भी  अंतिम

 रूप  नहीं  दिया गया
 श्रौर  श्रायोगो

 का  जुलाई  सत्र  गतिरोध  के  साथ  समाप्त  हुन  भारत  सरकर  को

 झन्तरराष्ट्रीय  अधिक
 सहयोग  सम्मेलन  के  प्रथम  चरण  में  ठोस  प्रगति  न  होने  से  निराशा  gel  उसका

 विश्वास  है  कि  बत मान  दूर  हो  जाएगा  श्रौर  विकासशील  देश  नई  श्रन्तर्राष्ट्राय  प्राधिक

 व्यवस्था  लाने  की  दिशा  में  सहयोग  द्वारा  सच्चे  प्रयासਂ  करके  श्रपने  राजनीतिक  दे  को  प्रगट  करेंगे  ।

 जम्मू  तथा  काइमीर  में  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  एकक  का  farait

 1619.  श्रो  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :

 श्री  a THe  अहमद श्रागा श्रागा  :

 क्या  संचार  Hal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  के  एकक  का  विस्तार  करने  का

 प्रस्ताव है  ;  रौ र

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा कया  है  ?

 संचार  मंत्री  दांकरदयाल  :  (*)  जी  हाँ  ।

 श्रीनगर  में  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  का  घटक  प्रभाग  इस  समय  घटक

 ठे  लीफोनਂ  टेलीफोन श्रादि  के  वे  भाग  जिन्हें  ढाला  जाता  तैयार कर  रहा  है  |  ere  gt

 में  कम्पनी  ने  जम्मू
 व  काश्मीर यूनिट  में  प्रति  50,000  टेलीफोन  की  जुड़ाई  के  लिए  1.66  लाख

 रुपयों  की  पूंजीगत  लागत  वाली  एक  प्रायोजना  शुरू  की  है  |  इस  प्रायोजना  से  लगभग  100

 कामगार  को  काम  मिलेंगा  ।  यहां  तैयार  माल  का  विक्रय  मुल्य  163.  66  लाख  रुपया  होगा  |
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 सड़क  दुर्घटनाओं  में
 वृद्ध

 1620.
 ov

 पी०  गगहा  रेड्डी

 यी०  राम  qm  नौवहन  wt  प  न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्यो  केन्द्रीय  सड़क  भ्रनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किये  गये  से  यह  पता  चला  है  कि

 सड़क  दु्घटनाश्रों  में  प्रति  वर्ष  सात  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ;  ौर

 यादि  तो  प्रस्तावित  उपचारात्मक  उपाय  क्या  है  ?

 शोर  गंत्राल+  में  श्प  ंत्रो  दलबीर  :  हां  इस  WeTTT

 के  अनुसार  1960  त्रौर  1972  के  बीच  भारत  में  सत न  प्रति  aq  लगभग  प्रतिशत  सड़क

 दुषघ॑ठनाओं  की सं खप |  म  वृद्धि  हुई  ।  इसी  अवधि  में  प्रति  हजार  मोटर  गाड़ियों  को  सड़क  दुर्घटनाओं

 TELAT  1960 में  91  .  19172 में  घटकर  9  हो

 Bala  सड़क  संस्थान  द्वारा  सुझाये गये  कुछ  उपचारी  उपाय  निम्नलिखित

 (1)  पैदल  यात्रियों  को  सुरक्षा  के  लिए  विभिन्‍न  यातायात  इंजीनियरी  उपायों  का  सुझाव

 दिया  गया  है  उदाहरणाथ  सड़क  के  दोनों  are  बिक्री  खरीद  केन्द्रों

 में  पैदल  यात्रियों  के  भली  प्रकार  से  पदल  यात्री  भीड़भाड़

 वाल  चौराहों  में  य।ताय।त  संकंतकों  में  पैदल  यात्रियों  क ेलिए  एक  gay  हरे  सिगनल

 की  मध्य-ब्लाक  यात्री  चौराहों  में  पंदल  यात्रियों  के लिए  चलित

 बटन  प्रकार  के  अधोगामी  me  उपरिपुल  aris  यात्रियों  को  उपलब्ध

 की  गई  सुविधायों  का  लाभ  उठाने  के  लिए  प  दल  यात्रियों  को  प्रेरित  करने  के  लिए

 एक  सुनियोजित  शिक्षा  कार्यक्रम  की  श्रावश्यकता  है  ।

 (2)  साइकिल  वालों  की  सुरक्षा  के  सड़क  के  दोनों  र
 श्रच्छे  किस्म

 के  साइकिल

 पय  झ्ौर  व्यस्ततम  चौराहों  पर  वाहनਂ  यातायात  से  साइकिल  यातायात  के

 पृथक्करण  का  सुझाव  दिया  गया  है  ।

 (3)  मोटर  साइकिल  वालों  की  व  स्कूटर  वालों  की  सुरक्षा  के  चालकों  और  पीछे

 की  सीट  की  सवा  रियों  द्वारा  सुरक्षा  टोप  पहनने  की  सिफारिश  की  गई  है  ।

 (4)  चूंकि  AiqHaAz  घातक  श्रौर  गहरी  चोट  वाली  ट्रकों  ौर  बसों  जैसी  भारी

 मोटर  गाड़ियों  के  चालकों  द्वारा  की  जाती  स्त  च्यलक  श्रौर  मोटर  गाड़ी  दोनों

 के  सुरक्षा  पहलुओं  पर  उचित  विचार  की  श्रा(वश्यकता  है  ।

 (5)  एक  तरफ  की  गलियां  गाड़ियों  को  खड़े  करने
 के  गति  नियंत्रण  इत्यादि

 जैसे  विभिन्‍न  यातायात  विनियम  जो  दुर्घटनाओं  की  संख्या  को  कम  कर  सकते  को

 शहरों  और  कस्बों  में  शुरू  करने  की  सिफारिश  की  गई  है  ।
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 (6)  श्राधारिक  सामान  यातायात  कानून  बनाने  की  श्रावश्यकता  श्रौर  साथ  हीਂ  देश

 पुरक  नमना  यातायात  विनियम  पर  जोर  दिया  गया  है  ।  ये  कानन  शर  विनियम

 जनता  को  श्रासानी  से  समझ  अ्राने  वाली  राजमाग  संहिता  के  रूप  में  लेखबद्ध  किये

 जायें  ।  इनका  इश्तहारों  आदि  के  जरिए  प्रचार  किया  जाना  चाहिए

 ताकि  अनपढ  लोग  भी  इसे  समझ  सकें  ।

 7)  देश  भर  में  सड़क  सुरक्षा  कार्यों  के  सुनियोजन  wiz  निदेशन  के  लिए  एक  राष्ट्रीय

 सड़क  सुरक्षा  परिषद  के  गठन  की  UH  को  गई  सड़क  सुरक्षा  परिषदें

 शर  जिला  सड़क  सुरक्षा  परिषदें  भी  होनी  चाहिएं  जो  राज्यो ंमें  विभिन्‍न

 विभागों के  शरर  जिलों  के  क्रियाकि  लापों  का  समन्वय  करें  |

 मृस्य  डाकघर  खोलने  के  लिए  तहसील
 मुख्य/लयं/सामृदायिक

 विकास  खंड  मुख्यालयों

 को  स्टेशनਂ  घोषित  किया  जाना

 1621.  श्री  नारायण  चन्द  पर  दर  :  FT  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कर्पा  करंगे कि

 जिस  राजस्व  जिले  में  पहले  से  ही  एक  मुख्य  डाकघर  वहां  wer  मुख्य  डाकघर

 मंजरी  कीਂ  कया  त्नौरर  ग्रावश्यकताएं  हैं  ;  अ्ौर

 उप-डाकघरों  में  कार्यभार  में  हुई  वृद्धि  को  देखते  बड़े  डाकघर  खोलने  के

 लिये  मानदण्डों  में
 रता  बरत  कर  तहसील  मुख्या  लंयों  /nrqatas  विकास  खण्ड

 लगों  को  '  कैट  गरी  स्टशन  ”  घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 संचार  मंत्री  ०  दाकर  दंयाल  एक  ही  राजस्व  जिले  में  एक  अरन्य  मुख्य  डाकघर

 की  मंजूरी  दी  जा  सकती  बशर्त  कि  मौजूदा  मुख्य  डाकघर
 से  संबद्ध  उप-डाकघरों  को  संख्या  60

 से

 अधिक  हो  श्रौर  नये  तथा  मौजूदा  दोनों  ही  मुख्य  से  कम
 से  कम

 20-20  उप-डाकघर  संबद्ध

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 nian  भारतीय  fafaca  संस्थान  दिल्‍ली  के  लिए  श्रौषधियों  के  लिए

 स्वीकृत  घन  रोह

 1622.  श्री  वयालार रवि  :  क्या  स्वास्थ्य शर  परिवार  यहਂ  बताने  की  कृपा

 wen  कि

 क्या  fee
 सित

 भारतीय  चिक्त्सि  fasta  ata  में  श्रौषधियों  के  लिये

 ara  चिकित्सा  सस्थानों  की  तुलना  में में
 कम  धनराशि  मंजूर  की  गई

 है
 ;

 क्या  श्रखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान
 स

 र्था
 न

 में  भर्ती  750  रोगियो ंके  लिये  श्रौष

 सप्लाई  करने  के  लिये  नियतन

 पर्याप्त
 नहीं  है  ;  ह. दार

 में  क्या  कायंवाही  की
 गई  है  ? यदि  तो  इस  में

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन जन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  णए०  के०

 जी  नही ं।

 atc  यह  प्रश्न  नहीं  ता t
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 eens  a

 उद्योग  में  हड़ताल

 1623.
 श्री  सरोज  मुकर्जी

 ::
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  गत  एक  वर्ष  के  दौरान

 उद्योगो  में  राज्यवार  तथा
 उद्योगवार  कितनी  हड़तालें  हुईं  झौर  उनमें  कितने  श्रमिकों  ने  भाग  लिया  ह

 श्रम  मंत्रालय  में
 उपसंत्री शनी

 बालगोविन्द
 एक  विवरण  सभा  की  मेज

 पर
 रखा

 है

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  11238/76]

 1624.  श्रों  झारखण्ड  राय  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ०५४१ ७१५ करग  far

 क्या  उनका  ध्यान  दिल्‍ली  के
 श्रविन  अस्पताल  में  इलाज  के  लिए  शुल्क  वसूल  किये  जाने

 के  बारे
 में

 जनता  की  परेशानी की  श्रोर गया  है  ;

 इस  बारे में  क्या  कदम  जा  रहे  हैं  ;  तौर

 (7)  क्या  शुल्क  वसूल  कियेਂ
 के

 कारण  इस
 WEA में  इलाज  के  लिए  शीन  वाले

 रोगियों की  संख्या  बहुत  कम  हो  गई  है  ?

 wary  और  afreare  farts  मंत्रालय  में  Baa:  (att  ए०  Fo  ॥

 हाँ  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  जिनके  Pararaorreflat  afar  श्रस्पताल  सूचित  किया  है  कि  फीस

 लेने  के  फैसने  को  बदलने  का  कोई  नहीं  श्रापाती  मामलों  में  कोई  फीस  नहीं  ली  जातीਂ

 हैं  कुछ  वर्गों के  रोशियों  पर
 यह  व्यवस्था लागू  नहीं  होती  हैं  ।

 श्रस्पताल  में  श्राने  वाले  रोगियों  की  संख्या  में  कुछ  हृद  तक  कमो  हो  गई  बताई  जाती है

 किन्तु  ्रधिक  नहों  हुई  है  ।

 केरल  में  सम्पर्क  सड़को  के  विकास  शर  रख-रखाब  के  लिए  केन्द्रीय  वित्तोय  दायित्व

 1625.  at  lo  च०  मोहम्मद  कोधा  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  कि  :

 क्या  केरल  के  उन  सभी  कस्बों  जहां  राष्ट्रीय  राजमां  जाते  हैं  arya  सड़कों  का  विकास

 ait  उन  के  रख-रखाव के  लियें  केन्द्रीय  वित्तीय  दायित्व  स्वीकार  करने  के  बारे  में  केरल  सरकार  शौर  उनके

 मन्तालय  कें  बीच  कोई  समझौता  हुमा  है  ;

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  ag  ग्रभ्यावेदन  दिया
 है

 कि  सड़कों  की  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के

 रूप  में  घोषणा  होने  की  तारीख़  अर्थात्‌ एन ० एन०  एच०  47  श्रौर  एन०  एच ०  के
 मामले  में  1-4-6 3

 से  श्र  एन०  एच०  17  के  मामले  में  7-3-1972  से  यह  समझौता  प्रभावी
 किया  ्रोर

 राज्य  सरकार  के  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 wag  mtx  परिवहन  मंत्रालप  में  उपमंत्री
 दलबीर  सिंह  )

 :  नहीं  ।

 हां  ।
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 केरल  सरकार  ने  wader  किया  था  कि  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  TH  करार

 उन्हें  प्रल 11 |  लग  करार  करने  की  अनुमति  दी  एक  करार  के  प्रश्न  के  भाग  (a)  में

 यथाउल्लिखित  पुर्वव्याप्ति  तारीखों  से  राज्य  सरकार  को  अधिक  सहायता  देने  के  बारे  में  त्रौ'र  दूसरा

 करार  समानांतर  सेवा  मार्गों  के  निर्माण  के  लिए  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  के  बारे  में  अ्रोर  दूसरा

 करार  Bat  तारीख  से  लागू  समझा  जाएगा  जिस  तारीख  को  यह  निष्पादित  किया  गया  है

 1975  में  राज्य  सरकार  को  सूचित  किया  गया  कि  उपरोक्त  कथनानुसार  दो  अलग-प्रलंग  करार  करने

 के  बारे  में  उसका  अनुरोध  स्वीकृत  नहीं  किया  जा  सकता  शर  इसलिए  राज्य  सरकार  को  मामले  पर  पुनः

 विचार  करके  एक  संयुक्त  करार  करना  चाहिए  ।  जहां  तक  करारों  कों  लागू  किए  जाने  की  तारीखों  का

 सम्बन्ध  यह  कहा  गया  कि  मामले  पर  तभी  निर्णय  किया  जाएगा  जब  राज्य  सरकार  उक्त  मामले  में

 aaa  अ्रन्तिम  विचार  भेज  देगी  ।  अभी  तक.इस  मामले  में  राज्य  सरकार  से  कोई  झ्रौपचारिक  उत्तर

 प्राप्त  नहीं  gar  है  ।

 Memorandum  by  All!  India  University  Employees’  Federation

 1626.  Shri  Ramavatar  Shastris  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  memorandum  has  been  submitted  to  the  Prime  Minister  by
 All  India  University  Employees’  Federation  in  regard  to  the  demands  of  the

 employees  working  in  Universities;

 (b)  whether  a  copy  thereof  has  also  been'  sent  to  him;  and

 (0)  if  so,  Government’s  reaction  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):.
 (a)  and  (9).  Yes,  Sir,

 (c)  Universities  are  under  the  administrative  control  either  of  State  Educa-
 tion  Departments  or  Central  Education  Ministry.  The  position  regarding  the
 various  demands  is  given  in  the  statement  attached.

 STATEMENT
 a  Se  ree  reese  SEPP

 SI.  Demand  Remarks
 No.

 (i)  Securityof  Service  .  The  security  of  service  of  the  staff  of  the
 Universities  is  governed  by  the  prov-
 sions  included  in  the  Acts  /Statute
 of  the  concerned  universities.  Adequate
 provision  for  this  purpose  has  already

 een  made  in  respect  of  the  Central
 Universities.  The  CentralGovt.  have  ad-
 vised  the  State  Governments  to  take  mea-
 sures  for  their  Universities  on  the  lines  of

 Universities.
 those  taken  bythe  Government  in  Central

 Uniform  Pay  Scales  The  pay  scales  of  non-teaching  staff  of
 ntral  Universities  a  nd  of  the  colleges

 affiliated  to  Dethi  University  have  been
 revised  in  accordance  with  the  recom-
 mendations  of  the  Third  Central  Pay ommision.  The  Pay  scales  of  non-
 teaching  employees  of  State  Universities is-the  concern  of  the  State  Governments. Those  scales  are,  also,  generally  speaking identical  or  simil  ar  to  €  Scales  of  pay of  corresponding  posts
 Government  concerned.

 in  the  State
 en
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 No.

 ee a

 ष  The  conditions  of  service  of  non-teaching (iii)  Uniform  Service  Rules.
 employees  of  Central  Universities  are,
 by  and  large,  uniform.  Conditions  of
 service  in  respect  of  such  employees  in
 State  Universities  are  the  concern  o

 The State  Governments.  University
 Grants  Commission  has,  however,  re-
 commended  a  Set  of  ruleS  governing  the
 terms  and  conditions  of  Service  of  non-
 teaching  staff  of  the  universities  for  their
 consideration.

 .  This  is  a  matter  to  be  considered  by  indi- (iv)  Recognition  of  Unions
 vidual  universities.

 (४)  Joint  Consulltative  Machinery  and  Em-  Government  are  in  favour  of  setting  up
 ployees’  participation  in  Management  a  Suitable  machinery  for  the  redress  of

 Employees’  grievances  and  giving  repre-
 sentations  to  non-teaching  employeeson  the
 Courts  of  the  universities,  Action
 has  already  been  taken  on  these  lines  in
 respect  of  Aligarh  Muslim  University.
 In  the  case  of  other  Central  Universities
 also,  Similar  provisions  Would  be  con-
 Sidered  while  amendments  are  made
 in  their  statutes,

 In  respect  of  State  Universities,  it  is  for
 the  State  Governments  to  condider  this
 demand.  The  University  Grants  Com-
 mission  has  advised  the  Universities  to
 set  up  Joint  Consultative  Committees
 for  the  employees’  Welfare  and  persornel
 problems.

 a  Ce

 राजमार्म  श्रनुस-धान  का  विकास

 1627.  श्री  सी०  Fo  चन्द्रप्पन  :  क्या  नौवहन  शआर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  Har

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  केरल  राज्य  सरकार  ने  राजमार्ग  श्रनुसन्धान  के

 विकास  के  लिये  पांचवी  योजना  में  सहायता  की  मांग  की  श्रौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 केरल नौवहन  शौर  परिवहन  मत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  we

 में  सड़क  परीक्षण  शर  नियन्त्रण  प्रयोगशाला  स्थापित  करने  के  लिये  रुपये  3.  00  लाख  का  एक

 ata  अगस्त  1973  में  स्वीकृत  किया  गया  श्रौर  केन्द्रीय  सड़क  निधि  are  से

 एक  लाख  रुपये  के  सहायता  श्रनुदान  कीं  स्वीकृति  इस  शर्तें  के  साथ  दी  गई  थी  कि  ऐसी  राशि

 रुपये  1.50  लाख  से  अधिक  न  होगी  श्रौर  शेष  राशि  की  व्यवस्था  राज्य  सरकार  qua  निजि

 संसाधनों  से  करेगी  ।  HG  प्रगति  पर  है  ग्रौर  जून  1976  को  समाप्त  होने  वाली  तिमाही  तक

 कर्पय  1,  56,  030.  00  का व्यय हो  चुका है  ।

 Al
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 राज्य  में  प्रयोगशाला  की  सुविधाओं  को  बढ़ाने  व  उनका  स्तर  ऊंचा  करने  के  बारे  में  राज्य

 के  मुख्य  इंजीनियर  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  रुपये  66.  00  लाख  की  लागत  की  एक  योजना

 श्रपनी  राज्य  सरकार  को  भेजी  है  जिसमें  राज्य  सरकार  कों  सुझाव  दिया  गया  है  कि  वे  इस  योजनी

 के  लिये  केन्द्रीय  सड़क  क्षेत्र योजना  के  श्रनुसंधान  RT  विकास  कोय  के  भ्रंतर्गत  कम  से  कम  पये

 50.00  लाख  के  श्रावंटन  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्रनुरोध  करें  ।  भ्रन्य  राज्यों  से  भी  ऐसे

 श्रावेदन  पत्न  मिलने  ate  संसाधनों  की  निश्चित  सीमा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ara  ही  में  बुलाई  गई

 बेठक  में  एक  विस्तुत  योजना  तैयार  की  गई  अ्ौर  उस  पर  चर्चा  की  गई  ।  इस  बैठक  में  केरल  राजमार्ग

 अ्रनुसंधानਂ  संस्थान  के  निदेशक  भी  उपस्थित  थे  ।  बैठक  में  हुई  चर्चा  के  भ्रनुसार  केरल  सरकार  के

 प्रस्ताव  को  दुबारा  तयार  करने  की  श्रावश्यकता  है  जब  कि  संबंधित  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  पत्रों

 के  आधार  पर  उसी  प्रकार  की  प्रावश्यकताओं  पर  विचार  करते  समय  उक्त  प्रस्ताव  की  भी

 जांच  की  जा  सकती  है  ।

 India  Aid  Mission  in  Nepal

 1628.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of
 employees  rendered  unemployed  in  India  Aid  Mission  in.

 Nepal;  and

 (b)  the  main  functions  of  India  Aid  Mission  in  Nepal  and  the  expenditure
 incurred  thereon  in  the  current  year?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairg  (Shri  Bipinpal  Das):

 (a)  Posts  in  the  Indian  Co-operation  Mission  (formerly  known  as  Indian  Aid

 Mission)  are  temporary  and  renewed  every  year,  keeping  in  view  the  extent

 of  bilateral  economic  co-operation  projects  in  hand,  No  employee  of  the  Indian

 Co-operation  Mission  has  been  rendered  unemployed  during  the  current  finan-

 cial  year.

 (b)  The  main  function  of  the  Mission  is  to  oversee  the  Indian  assistance  pro-

 gramme  to  Nepal.  To  this  end,  the  Indian  Co-operation  Mission  formulates  pro-

 posals  for  fresh  projects  and,  when  the  projects  are  approved,  ensures  the  satis-

 factory  implementation  thereof.

 The  expenditure  incurred  on  the  Directorate  of  the  Mission  in  the  curren’

 financia]  year  upto  30th  June,  is  Rs.  3,81,  900.  Expenditure  incurred  11.0  pfo-

 jects  during  the  same  period  is  Rs.  2,28,76,197/-.

 गैर-सरकारी  ata  के  fagteatal  द्वारा  fret  eat  का  किया  जाना

 1629.  श्री  बालकृष्ण  चेन  कन्ना  नायक  :  क्या  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 am  वर्तमान  कानून  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  नियोक्ताश्रों  को  रोजगार  के  लिये  freq

 स्थानों  की  अधिसुचना  दिये  जाने  पर  रोजगार  एजेन्सियों  द्वारा  प्रायोजित  श्रहूं ता  प्राप्त  उम्मीदवार

 को  भी  शझ्रस्वीकार  करने  का  अधिकार  है  ;

 यदि  तो  गैर-सरकारी  नियोक्ताओं  द्वारा  fers  स्थान  के  बारे  में  सरकार  को

 अधिसूचना  देने  की  प्रक्रिया  निद्धित  जाने  का  क्या  कारण  है  ;  ae

 क्या  सरकार  देश  भर  में  रोजगार  कार्यालय  में  qayrea  योगा  graqlcared  को  नौकरी

 देने  के  लिये  नियोक्ताओं  को  बाध्य  करने  संबंधी  किन्हीं  के  बारे  में  घिचार  कर  रही  है  ?

 42
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 श्रम  मंत्रालय  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  से  रोजगार  arta

 की  श्रनिवायें  श्रधिसूचना  )  1959  के  अधीन  25  या  उससे  श्रधिक  व्यक्ति

 नियोजित  करने  वाले  निजी  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों के  नियोजकों  के  लिये  यह  अनिवाये  है  कि  वे  उस

 ष्ठान  में  होने  वाली  रिक्तियों  को  भरने  से  पहले  निर्धारित  रोजगार  कार्यालय  को  अ्रधिसुचित  करें  ।

 यद्यपि  इस  समय  निजी  क्षेत्र  के  नियोजकों  के  लिये  रोजगार  कार्यालयों के  माध्यम  से  भर्ती

 करना  सविधिक  रूप  से  भ्रनिवायं  नहीं  तो  भी  रोजगार  कार्यालय  निजी  नियोजकों  द्वारा  अ्रधिसूचित

 रिक्तियों  के  लिये  उम्मीदवार  भेजते  हैं प्रौर  रोजगार  कार्यालय  द्वारा  नामित  किये  गये  व्यक्तियों  में

 से  भर्ती  करने  हेतु  उनका  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रेरक  तरीके  इस्तेमाल  करते

 उड़ीसा  में  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  कल्याण  योजनाएं

 1630.  शी  श्रजुंन  सेठी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 गत  तीन  वर्षों  में  अरब  तक  उड़ीसा  के  कृषि  श्रमिकों  के  कल्याण  हेतु  कौन  कौन  सी  कल्याण  प्रोजनाएं

 मंजूर की  गई  हूँ  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  बालगोविन्द  :  श्रम  मंत्रालय  मुख्यता  धि  श्रमिकों  के

 कल्याण  के  लिये  विधान  बनाने  तथा  दिशा  निर्देश  निर्धारित  करने  के  काम  से  संबंधित  है  ।  न्यूनतम

 मजदूरी  1948  पौर टेड  युनियन  1926  afer  श्रमिकों  पर  लागू  होते  हैं  ।  कषि

 बोनस  भुगतान  1965  की  परिधि  से  बाहर  नहीं  है  जो  क्षि  फार्म
 वाणिज्यिक  श्राधार  पर  चलाए  जात  वे  भी  श्रौद्योगिक  विवाद  1947  के  अन्तगत

 ald  कमंचारी  भविष्य  निधि  श्रौर  विधि  उपबन्ध  1952  विशिष्ट  बागान  में

 जित  कषि  श्रमिकों  पर  प्रयोज्य  है  ।  ट्रेक्टरों  या  अन्य  यांत्रिक  शक्ति  द्वारा  या  बिजली  द्वारा  किये  उतने

 वाले  कायें  में  नियोजित  श्रमिक  पहले  ही  कमकार  प्रतिकर  1923  के  अन्तगंत

 ग्राते हैं हैं  |

 सरकार  ने  ६षि  श्रमिकों  संबंधी  एक  स्थायी  समिति  स्थापित  की  है  ताकि  वह  wer  बातों

 के  साथ-साथ  ste  श्रमिकों  के  कल्याण  संबंधी  वर्तमान  विधायी  श्रौर  श्रन्य  उपबन्धों की  परीक्षा

 श्र
 केरल  छषि  श्रमिक  1974  के  नमूने  पर  इस  विषय  पर  एक  व्यापक  कानून  के  बारे

 में  सुझाव  दे  ।

 निर्माण  श्र  ग्रागवास  मंत्रालय  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमीही न
 क्षि  श्रमिकों

 के  गृहस्थलों

 की  निःशुल्क  व्यवस्था  करने  संबंधी  एक  योजना  बनाई  है  cafe  विभाग  ने  सूचित  किया  है  कि  फ़ालतू
 जमीन  का  वितरण  करते  समय  भूमीहीन  ate  श्रमिकों  विशेषकर  ऐसे  श्रमिकों  को  जो  श्रतुसूचित

 जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जनजातयिं  के  हैं  प्राथमिकताएं  दी  जानी  चाहिये  ।  ग्रामीण  विकास  विभाग  ने

 कमजोर  वर्गो  की  दशाओं  को  सुधारने  भ्रौर  रोजगार  के  अ्रवसर  पैदा  करने  के  लिये  लधु  किसान

 fasta  अभिकरण  mic  उपस्तस्थ  किसान  तौर  कृषि  श्रमिक  विकास  अभिकरण  प्रायोजनाओं

 जैसी  दश-व्यापी  योजनाएं  बनाई हैं  ।  बैकिंग  विभाग  नें  सूचना  दी
 है  कि  वाणिज्यिक  बैंकों  को

 हिदायत  की  गई है  कि  वे  देश  भर  में  उत्पादक  प्रयोजनों  कें  लिए  कृषि  qaleta  ate  श्रमिको  को

 वित्तीय  सहायता  दे  ।

 उड़ीसा
 राज्य  के  संबंध  में

 गल
 तीन  वर्षो  के  लिये  कोई  विशिष्ट  सूचना  तत्काल  उपलब्ध

 नहीं है

 4
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 डाक  तथा  देनीफोन  सलाहकार  समिति  का  बनाया  जाना

 1631.  थी  पी०  रंगनाथ  शिनाय
 :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अ्रनेक  राज्यों  में  विभिन्न  स्तरों  पर  डाक  तथा  टेलीफोन  सलाहकार  समि  feat

 श्रब  तक  नहीं  बनायी  गयी  हैं  ;  अझ्ौर

 यदि  तो  इसके  तथ्य  क्या  है  ?

 संचार  मंत्री  झंकार
 दयाल

 :
 श्रौर  राउ xu १  े  q  स्तर  की  सलाहकार

 समितियों  को  क्षेत्रीय  डाक  तार  सलाहकार  समितियों  के  नाम  से  पुकारा  ता  है  ।  ऐसी  सलाहकार

 समितियां  निम्नलिखित  राज्यों  जिनमें  केन्द्र  शासित  राज्य  भी  शामिल  पहले  ही  गठित  की  जा

 चुकी  है

 प्रदेल

 प्रदेश

 जिसमें  लक्षद्वीप  समूह  भी  शामिल  है  ।

 जिसमें  पांडिचेरी  भी  शामिल  है

 प्रदेश

 बंगाल

 राष्ट्र

 ्ौर  निकोबार  द्वीप  समूह

 मणिपुर  अर  त्रिपुरा  राज्यों  तथा  केन्द्र  शासित  राज्य  मिजोरम  से  नामांकनों  की  प्रती  क्षा

 है  शेष  राज्यों/केन्द्र  शासित  राज्यों  के  लिये  समितियों  के  गठन  का  काम  चल  रहा  है  ।

 कलकत्ता  फ्तन  कर्मचारियों  के  समुख  नौकरी  छूटने
 का  संकट

 1632.  श्रीमती  पार्वती  क्या  नौवहन  शर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  द्पा

 करेंगे

 क्या  कलकत्ता  पत्तन  पर  काम  कर  रहे  5000  से  अधिक  कर्मचारियों  के  सामने

 नौकरी  छुटने  का  संकट  है  ;  atk

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम ०
 :  श्र  (a)

 कलकत्ता  पत्तन  को  परिचालनात्मक  दृष्टि  से  कुशल  बनाने  श्रौर  आ्राधिक  रूप  से  सक्षम  बनाने  के

 लिये  कलकत्ता  गोदी  श्रम  जो  एक  favattra  संस्था  ने  29-7-1976  को  हुई  बैठक  में

 सम्मति  से  यह  निश्चय  किया  कि  श्रत्यावश्यक  हो  गया
 हैँ  कि

 धरा  उठाई  की  जाने  वाली  यातायात

 की  वर्तमान  प्रवृतियों  के  अनुसार  ats  के  कार्या-बल  को  पुनः  गठित  किया  जाये  तदनुसार  ae

 के  WEqea  को  aferaa  किया  गया  कि  वह  कर्मकारों  की  प्रत्येक  श्रेणी  में  फ़ालतू  कमंकारों  की  गणना
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 प्र नाना नाभा

 करें  आर  फ़िर  उन्हें  उचित  प्रतिपुर्ति  देकर  सेवा  fata  करने के
 लिये  कार्यवाही  at  |  इस  संबंध  में

 एक  ठोस  यो  ना  तेथार  की  जा  रही  है  |

 Impiementation  of  Recommendations  of  National  Nutrition  Advisory  Committee

 1633.  Shri  M.  C.  Daga;  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  ke

 pleased  to  state:

 (a)  the  outlines  of  the  recommendations  of  the  National  Nutrition  Advisory:
 Committee  and  the  manner  in  which  these  were  implemented;
 and

 (b)  whether  nutrition  experts  have  to  possess  necessary  qualifications?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri
 A,  K,  M,  Ishaque);  (a)  A  statement  containing  the  information  is  enclosed.

 (b)  Yes,  all  nutrition  experts  working  at  the  Centre  and  States.  have  to

 possess  specialised  qualification  in  Nutrition  from  a  recognised  University  in

 India/abroad.

 Statement

 The  National  Nutrition  Advisory  Committee  in  its  eighth  and  last  meeting  held
 in  Bombay  ‘in  June,  1970  passed  the  following  five  resolutions  and  the  action
 taken  thereon  for  their  implementation  is  indicated  against  each:—
 -_

 Recommendations  action  taken

 1.  For  effective  implementation  of  Nutrition  The  various  States  were  adresse
 programmes,  well  equipped  State  Nutrition  present  18  States  and  2  Union  Territories

 d  and.  ध्

 Divisions  should  be  set  up  in  the  Health  Dire-  have  State  Nutrition  Divisions.
 ctorate  of  States.

 Action
 is  bejng  taken  to  establish  Nutrition
 Divisions  in  the  remainjrg  States/Union
 Territories.

 2.  Central  and  State  Government  should  take  Care  was  approachecd  to  supply  CMS
 immediate  action  to  explore  alternative  ar-  (Corn-Soya  Flour)  andthe
 rangement  in  place  of  UNICEF  which  was

 Programme
 has  been  reviewed  in  some  States.

 withdrawing  from  the  MCH  Sikim  Milk
 Feeding  Programme.

 3.  State  Governments  in  goitre  belt  of  India  may  The  States  of  West  Bengal,  Uttar  Pradesh,
 take  suitable  measures  to  enforce  use  of  iodised  Himachal  Pradesh,  Manipur,  Nagalar.d,
 salt  and  prevent  entry  of  non-iodised  salt  by  Jammu  and  Kashmir,  Haryana,  Punjab,
 imposing  a  ban  under  Essentjal  Commodity  Bihar  and  the  Union  Territory  of  Chandi-
 Act.  garh  have  since  banned  the  entry  of  non-

 iodised  salt  in  the  endemic  goitre  area  0.0
 their  States,  The  States  of  Meghalaya,
 Assam,  Tripura  and  the  Union  Terri-
 tory  of  Mizoram  are  considering  the  issue:
 of  ban  in  their  respective  states.

 4.  States  Nutrition  Divisions  tc  carry  out  food  Food  habits  surveys  are  being  conducted:
 pattern  surveyin  different  regions  of  States  and  by  State  Nutrition  Bureaux  and  the  Home
 the  expertise  of  Home  Science  Colleges  should  Science  Colleges  are  also  being  in  volved-
 be  utilised.  The  data  is  being  published  by  the  Nut-

 rition  Cell  as  a  report  of  Nutrition  work
 done  in  States  and  Union

 5.  A  sub-committee  be  formed  to  review  past  The  Sub-Committee  was  formed  and  held  a
 number  of  meetings.  Information  was and  present  efforts  and  lay  down  guide-lines
 collected  from  various  sources.  Based for  all  future  efforts  in  the  field  of  mass  comm-

 unication  in  Nutrition.  on  this  information,  guidlines  were  framed
 which  were  forwarded  to  various  De  part-
 ments  /Agencies  connected  with  Nutrition.

 ee
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 Written  Answers

 aan  बंगाल  के  में  टेलीफोन  व्यवस्था  गड़बड़ी

 1634.  श्री  झ्ार०  एन८  बर्मन  :  क्या  संधार  मंत्री  यह  बतामे  की  क़्पा  करेंगे  कि

 क्या  कलकत्ता  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  ग्र्च्य  शहरों  के
 टेली  फोनਂ  प्रयोक्ताझ्ों  को  टेलीफोन

 व्यवस्था  में  लम्बे  अरस ेतके  गड़बड़ी  का  सामना  करना  पड़ता

 कलकत्ता  के  संबंध  में  इस  बारे  में  गत  वब  के  पास-वार  wins  क्या  है  ,  अर

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 संचरि  मंत्री  झाकर  दयाल  दार्भा )  जी  नहीं  ।  कलकत्ता  टेलीफोन  प्रणाली

 में  कुछ  प्रतिशत  (4  प्रतिशत  से  '  उपभोक्ता  area  जोकि  बरसात  के  मौसम  में  प्रभांवित

 हुई  लंबीਂ  श्रवंधियों  तके  खराब  *हीं  ।

 कलकत्ता  टेलीफोन  में  अगस्त  75.0  से  जूलाई  1976  तक  दोषों  के  माहवार  ins

 इस  प्रकार  हैं

 डि  जन

 महीना  दोष  /  100  उपभोक्ता  प्रति  थोप  गेस  अवधि

 प्रतिमास  घंटों में
 हनन  a  ey  ey  क  कवि  प  |  eg  eg  rey  ह अ |  tren  tot  ee

 श्गर्त  75  30  95  4.6

 75  28  45  3.81

 75  26  45  4.55

 75  25  47  4.58

 75  22  79  3.67

 76  23  08  3.74

 76  24  39  4.19

 76  25  83  7.0 72.0

 श्रप्रल  76  26  37  4.33

 76  29  03  7.59

 76  25  69  4.79

 76  30.07 (1  5.34
 विा  धा

 निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  हैं

 (1)  दोष  तुरन्त  दूर  किये  जा  संकें  इसके  लिये  निर्माण  ate  विकास  कार्यों  में  लगे

 चारियों  को  इस  काम  में  लगा  दिया  गया  है  ।  दोषों  की  स्थिति  का  निमित  रूप

 से  समीक्षा  की  जा  रही  है श्रौर  लंबे  aa  वाले  दोष  ge  करने  के  लिये  विशेष

 egret  feat  नो  रेहा

 (ii)  जमींदोज  टोलीफोन  केबुलों  में  क्षति  कम  से  कम  हो  शौर  दोष  जल्दी  ही  दूर  fea

 जा  wa  इसके  लिये  ato  एम०  Sto  To  झ्ौर  अ्रत्य  उपयोगिता  एजेंसियों  साथ

 निकट  का  ताल-मेल  बनाये  सखा  जा  रही
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 उत्तर

 (iii)  कलकत्ता  टेलीफोन  में  वर्षा  ऋतु  के  दौरान  दोष  पैदा  होने  की  घटनायें  Fa  करने

 के  लिये  दीध  कालीन  निदान  के  रूप  में  जंक्शन  ate  प्राइमरी  केबुलों  का  उत्तरोतर

 दाबानुकूलन  feat  जा  रहा  है  ।  जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  दूरसंचार  ana 3
 के

 श्रन्य  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  संबंध  संवितरण  केन्द्रों  प्वाइंट  )
 की

 योजनाबद्ध  झोवरहालिंग  are  रीफिटिंग  का  काम  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।  खंबों

 पर  दी  गई  लाइनों  का  विशेष  रख-रखाव  किया  जा  रहा  है  ।  खंबों  पर  दी  गई  भारी

 लाइनों  को  उत्तरोत्तर  कैबुलों  में  बदला  जा  रहा  है  ।

 बन्धयाकरण  श्रापरेशनों  के  बाद  बचाव  का  सुनिश्चित  किया  जाना

 1635.  श्री  wWa¢z J  दास  :  क्या  रवास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  थह  बताने  को  छुपा

 करेंगे  कि  बन्ध्याकरण  तथा  ऐसे  ही  ae  ग्रापरेशनों  के  बाद  बचाव  सुनिश्चित  करने  हेतु  परब  धक

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  Wie  परिवार  नियोजन  मंत्रालिय  सें  उपमंत्री  To  Fo  एम०  STETH) :

 नसबन्दी  श्रापरेशन  करवाने  वाले  व्यक्तियों  का  श्रापरेशन  से  होने  वाली

 पेचीदगियों  को  रोकने  के  लिये  अपेक्षित  उपाय  त्रौरਂ  श्रापरेशन  के  बाद  की  जाने  वाली  रेख  के

 बारे  में  विस्तृत  अनुदेश  जारी  किये  जा  चंके  हैं  ।

 महिलाओं  के  तसबन्दी  श्रा्फेरेशन  के  बाद  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करेने  के  लिए  निम्नलिखि

 mien  विशिष्ट  रूप  से  जारी  किये  जा  चुके हैं  :--

 (1)  महिलाग्रों  के  योनि  मार्ग  दवारा  किये  जाने  बालें  श्रापेरेशन  केंवल  weqarat  में

 at  सकुशल  एवं  श्रनुभवों  डाक्टरों  दैंवारा  ही  fit  जाने  चाहिये  ।

 (2)  शिविरों  में
 जो  मेहिलो  नसबन्दी  श्रापरिंशने  मिरे  जाति  उन  के  wie  में  यह

 सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  जो  डाक्टर  ग्रापरेशन  करें  वह  ate  के

 बाद  दो  या  तीन  दिन  तंक  रोगी  की  देखे  भाल  कंरता  रहे  ।

 (3)  नसबन्दी  शरपरेशन  करवाने  वाली  महिलाश्रों  को  तब  तंके  घर  जाने  की  श्रनुमति
 न  दी  जाए जब

 तक  उनके
 टांके  काटे

 न
 जाएं

 aa
 पूर्ण

 रूप  से  ठीक  नहीं  हो
 जातीं  ।

 (4)  उन  के  प्रेसवोततर  श्रापंरेशन  न  जाएं  जिने  की  प्रसव  घर  पर  gm
 हों  att  जो  टैटनास  से  सुरक्षित  न  हुई  हों  waar  जिनमें  प्रसवोत्तर  संक्रमण  की

 संभावना  का  पूरी  तरह से  निराकरण  नहीं  gat

 महाराष्ट्र प्रौर  मध्य  प्रदेदा  में  स्पात  संयंत्र

 1636.  श्री  जगन्नाथ  मिशन  :  इस्पात  atc  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दो  इस्पात  संयंत्र  एक  महा  राष्ट्र  में  झौर  एक  भध्य  प्रदेश
 में  स्थापित  करने  का  विचार

 है  ,  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?
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 cr  a

 स्टील
 इस्पात  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  प्रसाद  )  ate

 nate:  झाफ  इंडिया  लि०
 ने

 ‘Fay’  को  भध्य  प्रदेश  में  बेलाडिल्ग  क्षेत्र  और  महा  राष्ट्र  में  सुरजग

 क्षेत्र  में  इस्पात  कारखानों की  रथापना  के  लिए  श्रलग-प्रलग  शक्यता  प्रतिवेदन  तंथार  करन

 का  काम  सौंपा  था  ।  ये  प्रतिवेदन  स्टील  श्रयारिटी  ग्राफ  इंडिया  लि०  को  1975  में  श्राप्त

 हो  गये  थे  ग्रौर  इनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 डाक्टरों  की  भर्ती  के  लिए  प  tet

 1637.  श्री  राम  सहाय  कया  स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्री यह
 बताने  की

 पा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  डाक्टरों  की  भर्ती  के  लिये  परीक्षा  लेने  का  विचार  है  ,
 अर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  wo  Fo  एम०

 (  )  जी  हों  ।

 इसकी  रेखा  तैयार  को  जा  रही  है  ।

 सिलाई  इस्पात  संयंत्र  हारा  सहायक  उद्योगों  का  विकास

 1638.  चौधरी  नीतिराज  fag

 1०  लक्ष्मीनारायण  पाण्ड्य

 क्या  इस्पात खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  ने  अरपन  सहायक  उद्योगों  का  विकास  किया  ae

 यदि  तो  इश्के  क्या  कारण  हैं  कि  पहले  से  स्थापित  छः  एककों को  नहीं

 दी
 है  !

 इस्पात
 शर  खान  मंत्रालथ  में  उपमंत्री  सुखदेव

 प्रसाद  (%)  ate  सभव॑त

 माननीय  सदस्य  at  अभिप्राय  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  इद-गिद  स्थापित  लघु  उद्योगों  से  है  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  लघु  उद्योगों  को  सभी  संभव  सहायता  देकर  उन्हें  प्रोत्साहित  करती  है  ।

 काफी  मंदों  को  लघु  उद्योगों
 के
 के  निर्माण  के  लिए  निश्चित  कर  दिया  गया  है  श्रौर  उन्हें  इस्पात  का  रखाने

 की  उन  मदों  की  सप्लाई के  लिए  पर्याप्त  श्राडर  दिए  जाते  हैं  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  feo  के  बोर्ड  द्वारा

 इन  इकाइयों  को  agra  ८  दूयोगों  रूप  में  मान्यता  प्रदान वःरने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  waz  था

 श्रौर  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  चंकि  इने  इकाइयों  रा  निर्मित  ag  इस्पात  कारखाने  की  उत्पादन

 प्रक्रिया  का  श्रंग  नहीं  इन्हें  सहायक  इकाइयां  नहीं  माना  जा  सकता  ।  फिर  कम्पनी की

 लघु  उद्योग  इकाइयों  को  तकनीकी  जानकारी  की  कच्चे  साल  की  झ्रापूर्ति  श्रादि  की

 सहायता  देकर  इनके  विकास  को  प्रोत्साहन  देने  की
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 कलशत्ता  MT  खड़  TAt-fazatyz  तथा  कलकत्ता  और  aerate  के  ata  ger

 तरंगों  war  कोन्प्रादिसंयल  चेनल  को  व्यवस्था  करना

 1639.  श्री  सुबोध  हंसदा  :
 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  है» फरें रग  कि

 क्या  टेलॉबिजन  निदेशालय  ने  टेलोविजन  रिले  पारेषण  के  लिये  कलकता  are

 खड़गपुर-मिदना पुर  तया  कलकता  श्रौर  प्रासन  तोल  के  सुश्म-तरंगों  स्रयवा  को-ग्रा  क्सियल  चैनलों

 की  पहिले  ही  व्यवस्था  कर  दी  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  दूरदर्शन  को  यह  ale  जापेगों

 संचार  मंत्री  सकर  दयाल  (0)  जो  नहीं  ।  फलक ता  त्रौ  खड़गपुर
 (ar

 wat  कलकत्ता  झ्र  सासनस नि  च  टेलीविजन  पा  रेषग  सुव्धि  की  व्यवथा  करने

 के  लिये  फिलहाल  दुर्दर्शन  से  कोई  मांग  नहीं  है  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 Private  Stevedores
 at

 Ports

 1640.  Shri  Mohan  SWarup:  Will  the  Minister  of
 Shipping

 and  Transp port  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  scheme  of  abolishing  the  system  of  private  stevedores  at

 ports  is  being  implemented;  and

 (b)  if  so,  the  outlines  of  new  scheme  to  replace  the  stevedores?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Shipping  and  Transport  (Shri  H.  M.
 Trivedi):  (a)  and  (b).  No  final  decision  has  yet  been  taken  by  Government  on
 the  future  stevedoring  arrangements  in  the  major  ports.

 नमक  मजद रों  के  लिए  कल्याण  निधि

 1641.  श्रीमती  रोजा  विद्याघर  हि देदापाण्डे  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  पापा  करेंगे  कि

 क्या
 कच्ठा

 का  जेसे  क्षेत्रो  में  नमक  मजदूरों  के  काम  की  श्रस्थाई  स्थिति  को  देखते

 हुए  केन्द्रीय  सरकार ने ने
 उनके  लाभ  के  लिए  seater  निधि  बनाने  का  feta  किंया

 है  ;
 शौर

 यदि  तो  योजता  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  जो  नहीं  ;  sat  wat

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 द्त्लो  परिवहन  निगम  द्वारा  बसों  को  खरीद

 1642.  श्री  यमुना  प्रसाद  मण्डल
 :

 क्या
 नौवहन  शौर  परिवहुन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 बरेंगे  वि :

 कयों  दिल्‍लो  की  ग्रावश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिये  दिल्लो  परिवहन  निगम  कम  विचार

 अधिक  बसें  खरीदने  aT  है  ;

 roe
 द  ट  तो  चालू  वित्तीय  ag  में  कितनी  बसें  खरोदी  जायेंगी  ?

 (a)  af
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 ाा

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  (ott zat I< faz) दल  गर

 :  पोर
 बदल

 के  लिए  दिल्‍ली  पश्विहन  रिगम  gata  150  बसों  की  खरीद  के  लिए  चालू  वर्ष  के  बजट  में  कोई

 ब्यवस्था  नहीं  है  ।  परन्तु  निगम  ने  इस  समय  इन  बसों  की  खरीद  को  स्थागित  we  दिया  है  ।  उसका

 प्रस्ताव  ऋपने  मौजूदा  बेड़े  के  कार्यों  को  दृढ़  वारना  है

 लौह  पर  ULES  की  दर

 1645.  श्री  नाथू  राम  झहिरवार  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खन  मंत्री  यह  बताने की  टपा  करेंगे

 fa:

 लौह  श्रयरक  पर  Lacey  की  वर्तमान  दर  क्या  है भ्रौर  मध्य  प्रदेश  को  कितनी  धनराशि

 दी  जा  रही  है  ;

 इस्पात  संघंत्रों  द्वारा  कच्चा  लोहा  श्रौर  इस्पात  प्रति
 टन

 किस  दर  से  बेचा  जाता  है  MT

 न  खनिजों  पर  प्रति  टन  वे  कितना  मुनाफा  कमा  रहे  हैं  ;

 क्या  गत  कुछ  वर्षों  में  कच्चे  लोहे  प्रौर  इस्पात  के  मूल्य  दुगने  हो  गये  श्रौर

 (7)  क्या  लौह  श्रयरक  पर  रायत्टी  की  दर  में  कोई  वद्धि  करने  का  विचार  यदि  तो

 vat  कब  किया  जायेगा ?

 इस्पात  श्योर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (vt  सुखदेव  :
 लौह  श्रयरक  के

 म्रेडों  पर  रायत्टी  की  वर्तमान  दर  रु०  0,  35  से  2.00  ०
 के  बीच  है

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  वित्त  व्षे  1975-76  में  लौह  श्रयरक  पर  कुल

 पए  का  खनिज  वसूल  क्या  ग्या  |

 इस्पाव  कारखानों  द्वारा  कच्चा  लोहा  संयूवत  aaa  रमितठ्ति  मूत्यों  पर  बेचा  जौता

 जो  बेचे गए  कच्चे  लोहे  की  किस्म  के  waste  767  ०  से  907  रु०  प्रति टन  रेलवे  स्टेशन  तक

 रेल  पर्यन्त  के  बीच  होता  हैं  ।

 इस्पात  की  बिक्री  दर  प्रत्येक  वग  के  लिए  श्रलग-श्रलग  होती  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  लाभ

 का  निर्धारण  समूचे  तौर  पर  किया  जाता  है  जो  श्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  एक  वध  के
 दौरान  किसी

 विशेष  इस्पात  संयंत्र  में  तैयार  लोहे  म्रौर  इस्पात  की  विभिन्न  किस्मों  के  सौदों  को  ध्यान  में  रख  कर

 किया  जाता  है  t

 नहीं  ।

 लौह  sore  पर  राग्ल्टी  दरों  में  परिवतेन  के  सवाल  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 दूर्गापुर  मिश्र  इस्पात  संयंत्र  का  ent

 1644:  श्री  कृष्ण  चम्ड्र  हात्दर  :  वया  इस्पात  शर  खान
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मिश्र  इस्पात  दुर्गापुर  के  विस्तार
 के  संबंध  में  कोई  निर्णय  किया

 t;  और

 यदि
 तो

 विस्तार  कार्य  कब  श्रारम्भ  होगा  ?

 50
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 इस्पात  शौर  खान  मंत्रालय  से  उपमंत्री  सुखदेव
 :  wie  प्रभी तक

 कोई  निगय  नहीं  लिया  गया  है  ।  स्टील  श्रयारिटी  श्राफ  इंडिया  लि०  ने  Hela Ha  एण्ड

 इंजीनिर्यारंग  feo  को  दुर्गापुर  के  मिश्र-इस्पातਂ  कारखाने  के  विस्तार

 के  लिए  पूंजी-निवेश  पूरे  शक्यता  श्रध्ययन  करने
 का  काम  सौंपा

 था  ‘wary’ J
 ने

 1976  में  श्रपनी

 fete  प्रस्तुत कर  दी  थी  ।  द्वारा  इस  रिपोर्ट  की  जांच  की  जा  रही हैं

 कोयला  खानों  में  रोजगार  से  gets  गई  महिलाएं

 1645.  श्री  ATMA  :  व्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मध्य

 प्रदेश  ग्रौर  पश्चिम  बंगाल  की  कोयला  खानों  में  (i)  ठेका  श्रमिकों  की  मनाही  wie  (ii)  प्रौद्योगिक

 रोजगार  में  पुरुष  ate  महिला  श्रमिकों  के  लिए  रोजगार  की  बराबर  व्यवस्था  करने  संबंधी  भ्रधिनियम

 पास  किए  जाने  के  बाद  कोयला  खानों  में  सापट  कोक  बनाने  तथा  श्र्न्प  सहायक  में  नियुक्त

 कितनी  महिला  श्रमिकों  को  रोजगार  से  अलग  frat  गया  है  ?

 श्रम  ग त्रसलय  में  उपमंत्री  बालगोदिग्द  :  कोपला  विभाग  उपलब्ध  सूचना

 के  श्रतुसा  कोल  इंडिया  लिमिटेड  स्रौर  इसकी  यक
 बम्पनियों  निषिद्ध  वर्गों  अर्थात्‌  (i)  कोयले  को

 निकालना  या  निकालना-व-बरेचना  (ii)  कोयले  को  भरना  ग्रौर  उतारना  (111)  श्रधिभार  को  हटाना

 और  भूमि  को  काटना  (iv)  age  कोक  बनना  (४)  भमिगत  मिश्रित  पत्थर  की  कटाई

 करना  तौर  स्टोन  ड््फ्डिं  को  चलाने  ठेका  काय  को  समाप्त  करने  के  लिये  कार्यव ही  की  है  ।  ह््छ धटी

 कहीं  इन  कम्पनियों  ने  कुछ  ठेका  श्रमिकों  के  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था  की  है  ।  कोल

 इंडिया  लिम्टिड  की  सहायक  कम्पनियों  में  फालतू  ग्रौर  श्रपु्ण  कार्यरत  श्रमिकों  को  कुछ  जाबों  जो

 पहले  ठेहा  श्रमिकों  द्वारा  कीਂ  जा  रही  लाभोन्मुख  प्राधार  पर  लगाया  जा  रहा  है  ।  समान  मजदूरी

 1976  के  के  परिणामरवरूप  हमें  कोयला  खानों  में  महिला  कामगरों  के  निरसन

 संबंधी  कोई  TAS  या  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 नसबन्दी  के  लिए  समान  नकद  प्रोत्साहन

 1646.  श्री  शिव  कुमार  इस्त्री  क्या  स्रास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  श्रौर  विभिन्न  राज्यों  में  नसबन्दी  के  लिए  क्षतिपूर्ति
 के  रूप  में  दी  जाने  वाली  नकद  राशि  भिन्न-भिन्न  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  धनराशि  में  उक्त  विभिन्नता  के  कारण  समीपवर्ती  राज्यों  के

 ब्यक्ति  नसबंदी  के-लिए  उन  स्थानों  पर  चले  जाते  हैं  जहां  उन्हें  अधिक  धनराशि  मिलती  wie

 य्दि  तो  क्या  सरकार  समस्त  देश  में  प्रोत्स।हन  की  समान  नकद  धनराशि  निश्चित

 करने  के  बारे  में  विचर  कर  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  fads  Hay  मसें  उप  मंत्री  (ait  go  के०  एम०  :  (®)

 केन्द्रीय  सहायता  के  पैटने  के  श्रनुसा र
 सभी  राज्यों  श्रौर  संघ  शास्ति  क्षेत्रों

 को
 नसूबादी

 के  लिये
 क मया वज

 की  राशि  समान  दरों  पर  ग  जाती है  कुछ  राज्यों  ax  संघ  शासित  क्षेत्रों
 ने

 परिवार  नियोजन

 कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  को  तेज  करने  के  लिये  निजी  स्रोत्रों  से  मुझावजें  की  को  श्र  बढ़ा  दिया

 है  ।

 1.0



 Writfen  Answers  Bhadra  4,  1898  (Saka)
 ommend

 लोग  परिवार  नियोजन  की  aaa  के  लिये  अपनी-ग्रपनी  पसन्द  के  केन्द्रों  में  जाते

 केन्द्रों  के  चनाव  में  उनके  कई  कारण  हो  सकते  हैं  जैसे  कि  केन्द्र  का  उनके  घरों  के  नजदीक

 पर  श्रत्य  का  उपलब्ध  होना  अथवा  ऐसी  ही  द्न्य  बातें  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पूर्व  चम्पारन  जिले  में  टेलीफोन  तथा  qantas  टेलीफोन

 1647.  श्री  विभूति  faq  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्रि  :

 क्या  पूर्वे  चम्पारन  जिले  के  मुख्य  कार्यालय  स्थान  मोतीहारी  में  टेलीफोन  श्रौर

 मानुगढ़ा  तथा  नाहरपूर  अर  अन्य  स्थानों  पर  सावजनिक  टलीफोन  खराब

 यदि  हां  ,  तो  क्या  सरकार  की  इन्हें  ठीक  कराने  की  कोई  योजना  श्रौर

 (x)  यदि  तो  योजना  का  स्वरूप  क्या  है
 ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कपड़ा  संबंत्री  राष्ट्रीय  औद्योगिक  समिति  (aataa)  को  बेठक

 1648.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी

 श्री  मेहता

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कपड़ा  संबंधी  राष्ट्रीय  श्रौद्योगिक  समि  )
 की  1976  के  प्रथम

 सप्ताह  में  दिल्‍ली  में  बैठक  हुई  थी ;

 क्या  इस  बैठक  में  बन्द  हुई  is  कपड़ा  मिलों  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया
 गया

 शौर  यदि  तो  aerate  पूर्ण  व्यौरा  कया
 है  ;

 af क्या  इस  मामले  में  मंत्रालय  से  कोई  सिफारिश  की  गई  प  AUS  तो  उसकी

 बातें  क्या  हैं  ;  तर

 इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  कपड़ा  संबंधी  राष्ट्रीय  श्रौद्योगिक

 समिति  जो  एक  दिवपक्षीय  निकाय  की  बैठक  17  1976  को  ।

 प्री  इस  महसे  संबंधित  don  के  नियों  के  पूर्ण  qa  पाठ  का  उद्धरण  सदन  की
 मेज पर  रखा  गया है  [aeataa  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  fo  11239/76]

 संबंधित  प्राधिकारियों  को  ऐसी  उचित  कार्रवाई  greg  करने  के  जो  कि  उनके

 द्वारा  लाभ-हानि  के  प्राधार  पर  प्रत्येक  मामले  में  उचित  श्र  अ्रावश्यक  समझी  इस बैठक  के  निर्गर्षों

 से  श्रवगत  कराया  गया  है  ।
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 समुद्री  कान क्य  पर  सम्मेलन

 1649.  श्री  भाई  मेहता  :  व्या  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अगस्त  1976  में  न्यूयाकं  में  होने  वाले  तमुद्री  कानून
 पर

 सम्मेलन
 के  संबंध

 में

 प्रमरीकी  प्रतिनिधिमंडल  के  साथ  उन्होंने  विचार  विमर्श  किया  था  ;

 यदि  at,  तो  उसका  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  इस  aaa  में  कोई  पारस्परिक  समझौंता  gat  है  |

 इस  सम्मेलन  में  किन  विषयों  पर  किये  जाने  की  are  है  ;  आर

 इसे  सम्मेलन  में  कितने  देशों  द्वारा  भाग  लिये  जाने  की  संभावना

 विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिपिनपाल  संयुक्त  राज्य  अ्रमरीका  का  एक

 प्रतिनिधिमंडल  12  झौर  13  जुलाई  1976 को  नई  दिल्‍ली  भराया था  तथा  उसने  समुद्र  कानून  सम्मेलन

 में  भाग  लेने  वाले  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  से  बातचीत  की  थी  ।

 श्र  चूंकि  यह  बातचीत  श्रनौपचारिक  शर  गोपनीय  प्रकृति  की  थी  इसलिए

 उसके  बारे  में  बताना  मुनासिब  नहीं  होगा  ।  किसी  करार
 की  कोई  बात  न  थी  और न कोई न  कोई  कर्सर

 at  ही  था  ।

 (a)  सम्मेलन  के  समक्ष  जो  मुख्य  प्रश्न  उनमें  से  कुछेक  को  संबंध  श्राथिक  क्षेत्र  के  विस्तांर

 की  सीमा  तथा  उसके
 दर्ज

 और  महाद्वीपीय  शैल्फ  श्रंतर्राष्ट्रीय  समुद्रतल  प्राधिकरण  के  स्वरूप  श्रौर

 भूमिका  अंतर्राष्ट्रीय  समुद्रतल  क्षेत्र  में  अन्वेषण  श्रौर  समुपयोजन  तथा  समुद्र  में  arte

 संधान  wiz  विवादों  के  शांतिपूर्ण  निपटारे  से  है  ।

 इस  सम्मेलन में  156  प्रतिनिधि  मंडल  भाग  ले  रहे  हैं  ।

 समुद्री  कानून  पर  संधि

 1650.  श्रो  नवल  किशोर  सिंह

 ait  सी ०  Ro  प्वन्द्रप्पन :

 क्या  मन्त्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समुद्री  सम्पदा
 का

 पता  लगाने
 के

 बारे
 में  समुद्री  कानूनों पर  संधि  का  मसौदा  तैयार  करने

 के  लिए  rare  सत्र  में  बातचीत
 के

 प्रारूप  का  मूल  पाठ  क्या  है  ;  श्रौर

 उस  पर  सरकार
 की  प्रतिक्रिया है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उपपंत्री  बिपिनणाल  :  नेगोशिएटिंग  a CHT

 की  मुख्य-मुख्य  बातें  नीचे  लिखे  श्रनुसार हैं  =

 12  मील  के  प्रादेशिक  200  समुद्री  मील  कें  श्राथिक  क्षेत्र  तथा  बाहरी

 महाद्वीपीय  सीमा  तक  Ld fi FST S.  अथवा  200  मील  तट  से  जो  भी  atferas  दुर

 महाद्वीपीय  शैल्फ  को  मान्यता  ।

 (ii).  श्रगर  किसी  तटवर्ती  राज्य  के  श्राथिक  क्षेत्र  में  भ्रयवा  उसके  महाद्वीपीय  शैल्फ  में

 वैज्ञानिक  झनुसन्धान  करना हो  तो  उस  राज्य  की  भ्रनुुमति  aafara  होगी  ।
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 (iii)  विवादों  के  ्रातताथ  fare  की  कोई  व्यवस्था  तथा  अन्तराष्ट्रीय  समुद्रतल  क्षेत्र  के

 एवं  समपयो जन  से  सम्बद्ध  विवादों  के  लिए  एक  gag  न्यायाधिकरण  |

 (iv)  समूद्रतल  क्षेत्र  से उत्पादन  फिलहाल  20  वर्ष  के
 लिए  सीमित  ।  प्रारम्भिक

 प्रवस्या  में  च  फि  समूद्रतल  को  गहरे  समुद्रतल  क्षेत्र  के  सं  साधनों

 को  विकसित  करने  में  दूसरों  को  सहायता  पर  निभे र  करना  पड़  सकता  इसलिए

 राज्य  पार्टियों  को  waar  राज्यों  द्वारा  प्रायोजित  पार्टियों  प्राधिकरण  द्वारा

 आपचारिक  लिखित  कार्य  योजना  के  संविदा  दी  जा  सकतीਂ

 el

 प्रादेशिक  सम ञ्  wart  धिक  महाद्वीपीय  ten  तथा  इनमें  तटवर्ती

 राज्य  के  अ्रधिकार  के  सम्बन्ध  में  संशोधित  पिंगल  ने  गोशिएटिंग  ठक्स्ठ  में  जो  व्यवस्थाएं  रखीਂ  गई  है

 उनमें  भारत  के  हितों  की  रक्षा  की  गई  हे  ।  लक्षदीप  तथा  अ्न्डमान  पर  निकोबार  द्ीपसभू

 Tafa  का  दर्जा  न  देने  की  कोशिश  जब  कि  मारिशस  wiz  फिजी  जैसे

 पेलाजिक  राज्यों  को  यहा  दर्जा  fear  चिन्ता  का  विषय  है  ले  किन  भारत  बात  मनवाने  के

 लिए  भरसक  कोशिश  करेगा  |

 जहां  तंक  जिवादों  के  fatter  का  gata  भारत  इस  बात  को  श्रनुपयुक्त  तथा

 मानता  है
 कि  समुद्री  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  किसी  विवाद  को  सम्बद्ध  तटवर्ती  राज्य  की  मर्जी  के  खिलाफ

 किसी  तीसरे  पक्ष
 को

 सौंपा  जाए
 जब

 कि
 ये

 समुद्र  क्षेत्र  तटवर्ती  राज्य  के  प्र  श्रधिकार  तथा
 प्रचत्स

 अ्रघिकार-क्षेत्र  में  श्राते  हों  ।

 P.F.  outstanding  against  Coal  Mines  in  M.P.

 1651.  Shri  Dixit;  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  provident  fund  outstanding  against  all  the  coal  mines  im

 Madhya  Pradesh  for  the  years  1972-73,  1973-74  and  1974-75,  yearwise,  indicating
 the  names  of  those  mines  and  the  action  being  taken  to  recover  the  arrears;

 (b)  whether  some  coal  mines  have  been  closed  in  Madhya  Pradesh  rendering
 many  workers  unemployed  and  whether  retrenchment  has  also  been  made  12
 some:  mines:  and

 (c)  whether  the  amount  of  provident  fund  has  not  been  paid  to  the  retrenched

 employees  and  if  so,  the  time  by  which  this  amount  would  be  paid?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):
 (a)  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House

 (b)  Only  one  colliery  named  Pure  Chirimiri  Colliery  has  been  closed  froma
 ist  December,  1975.  No  worker  was  thrown  out  of  employment  or  retrenched.
 About  one  hundred  workers  employed  in  the  colliery  were  rehabilitated  in  the
 nearby  collieries  in  that  area.

 t
 (c)  Question  does  not  arise

 कृषि  श्रमिकों  के  लिए  न्यूनतम  मजरी

 1652.  श्री  FATT Tha रवि  :  क्या
 श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  उन  राज्यों  के  नाम  क्या
 हैं  जिन्द्रोंने ताप  पों के

 के  लिए  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित
 नगा  जै  rr

 करने  हेतु  BT An  न  बत  Sea  इन  'T4l 9 BT tt  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  शौर



 4  1898  (ar )  लिखित  उत्तर

 उन राज्यों के  नाम  क्या  जो  इन  निर्णयों को  काय  क्रप  देने  में  प्रमी  तक  मसक ल

 हैं प्रौर इस इस  बारे  में  क्या  कायंवाहीਂ  की  गई  है
 ?

 धम  मंत्रालय  में  SATAN  बालगोविन्द  att  न्यनतम  मजदूरी

 1948  विधान  की  स्थापना  करता  है  जो  ग्रधिनियम  को  अतुसूची  में  दिए  गए  रोजगारों

 के  बारे  में  उचित  सरकार  द्वारा  न्यनतम  मजदूरियों  के  निर्धारण/पुनरीक्षण  की  व्यवस्था  करता

 कृषि  में  रोजगार इस  अनुसूची  के  भाग  में  सम्मिलित  है  प्रौर  कूछ  'राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  छोड़कर

 सभी  राज्यों/प्रघ  शासित  क्षेत्रों  में  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  अघिनियम  के  अधीन

 पुनरीक्षित  की
 गई  न्यूनतम  मजदूरी  श्रघिनियम  के  अधीन  oie  श्रमिकों  की  स्पूनतम

 मजदूरियों  के  बारे  में  विभिन्न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  नवीनतम  स्थिति  दर्शाने  वाला  विवरण

 सल  [wearer  मैं  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०ठी ी द  1240/76]

 राष्ट्रीय  राजसागों  पर  व्येंय  की  गई  घनरादि

 1653.  At  नारायण  चन्द  परादा र  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मस्ती  यह  बताने  की  कपा

 चरेंगे  कि

 Tasty art 7 वर्ज  विभिन्न  राष्ट्रीय  राजमागों पर  (1)  नये  तथा  (  2)

 मरम्मत  पर  कितनी  घनराशि  व्यय  की  गई

 क्या  पर्वतीय  क्षेत्रों  csi  राजमार्गों  के  लिये  चाल  faTarat  वर्ष  में  weet

 वर्षों  के  लिये  धनराशि  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ;  शरीर

 यदि  तो  उसकी  संक्षिप्त  रूपरेखा क्या

 नोवहुत  श्रोर  परिवहन  मंत्रालय  में  उनमंत्री  (att  दलबोर  faz) :  wafer  सूचना
 देने  वाले  दो  विवरण  aa  हैं  द  तथा  ii)  में  रखा  गया  ।  देखिए  dear

 11241/76] 1

 तथा  प॑त्ोथ  क्षेत्रों में  राष्ट्रीय  राजमार्गों के  विकास  के  लिए  1976-77  के

 दौरान  टित  व्यवस्था  पहले  तोन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  में  व्यय  से  gigas  जो  कि  इस  बत  से  स्पष्ठ

 हो  जाती
 है  कि  1976-77  का  झावंडन  10.51  करोड़  स०  जबकि  1973-74,  1974-75

 1975-76
 में  व्यय

 91  2
 .

 80  करोड़ तथा  5.  10  करोड़  रुपए  (eas) है  ।  जहां  तक

 सड़कों को  मरम्मत  का  प्रश्न नावाटत  राशि की  जाने  वाली  मरम्मत  परनिभं र  करेगा  जो  वर्त  मा

 यातायात  के  प्रयोग के  बाढ़  इत्यादि  के  कारण  क्षति  बातों

 पर  निभर  करेगा  |

 जहां  तंक  बाद
 के

 वर्षों  का  का  प्रशन  वह  प्रत्येक  वर्ष  के  सपा धना  को  उपलब्धि  की

 स्थिति  पर  निभर  करेगा  |

 कार्यभार  और  श्राय  का  हिसाब  लगाने  के  सुत्र  का  पुनरीक्षण

 1654.  श्री  नाराय॑ ग  चन्द  क्या  संवार  मस्ती  यह  बत।ने  कपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  डाक  घरों  में
 प्रारम्भ

 किये  गये
 नये  कार्यो

 को
 ध्यान

 में
 रखकर

 डाक  घरों के  लिये
 राय  का  feat  लगाने  के  सूत्र  को  हाल  में  पुनरोज्षगਂ  fear  गया  है  ;
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 यदि  पुनरीक्षण  से  पुर्व तथा
 पुनरीक्षण  के  पश्चात्‌  इस

 की  रूपरेखा क्या

 Gare  मंत्री  इंकर  दयाल  शौर  विभागतर  डाकघर  खोलने  के

 लिये  खच  श्रौर  ग्रामदनी  के  फार्मूले  की  तथा  विभागेतर  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  विभागीय

 डाकघर  वनाने  के  लिये  काय  भार  को  जांच  करने  के  लिये  एक  विभागीय  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  t

 इस  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 चीन  में  श्रभी  हाल  में  oat  भूकम्प  के  दौरान  घायल  हुए  भारतीय

 1655.  श्री  नारायण  चन्द  GUAT:  कया  fara  मन्त्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि
 :

 हाल में
 चीन

 में
 भराये  भूकम्प  के  दौरान  कितने  भारतीय  परिवारों  को  पीकिंग  से

 निकाला  गया  था  ;

 क्या  भूकम्प  के  दौरान  भारतीय  इुतावास
 का

 कोई  व्यक्ति  घायल  gut था  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिपिनपाल  :  पीकिंग-स्थित हमारे

 वास
 के

 कमंचारियों  के  कुल  मिलाकर  18  परिवारों  जिनमें  34  वयस्क
 श्रौर  सभी  बच्चे

 कैण्टन भेज  दिया  गया  तीन  वयस्क  श्रौर  दो  बच्चे  हांगकांग  भेज  दिए  गए  ।  सत्रह  वयस्क
 पीफिंग  में

 ही  रहे  ।  जिनमें  हमारा  राजदूत  शर्शमल  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Introduction  of  Workers’  Participation  in  MLP.

 1656.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  names  of  the  textile  and  other  industries  of  Madhya  Pradesh  in  which
 Scheme  of  workers’  participation  in  the  management  has  been  introduced  and  the
 dates  on  which  it  has  been  introduced  in  each  industry;  .and

 (b)  the  sphere  in  which  the  workers  have  been  allowed  to  participate  anq  the
 nature  of  the  profit  and  loss  to  be  shared  by  the  workers  also?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma:  (a)
 and  (0).  ,  The  information  is  being  collected  from  the  Government  of  Madhya
 Pradesh  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House,

 P.F.  Outstanding  against  ang  Deposited  by  Proprietors  of  and

 Newspapers

 to  state:

 1657.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased

 (a)  the  amount  of  provident  fund.  deposited  and  that  outstandign,
 against  the  proprietors  of  the  daily  published  from  Gwalior,  Jhansi,
 Bhopal  and  Ujjain  and  of  Bodhਂ  published  from  Sahdol,  from  1973  to  march,
 1976.  year-wise;  and

 if  so,the  action  taken  b  y
 Government

 against  the
 proprietors

 for  not
 depositing  the  same  in  time?

 -66
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (a)

 and  (b).  The  Provident  Fund  Authorities  have  reported  as  follows:—

 The  ‘Daily  Bhashker’  Bhopal  along  with  its  branches  at  Jjjain  and  Jhansi  was

 Provisions
 covered  under  the  Employees’  Provident  Funds  and  Miscellaneous

 one  unit.  A
 Act,  1952  with  effect  from  1-3-1965  treating  all  its  branches  as

 prosecution  complaint  under  Section  14  of  the  Act  was  filed  for  no  n-compliance.
 At  present The  establishment,  however,  contested  the  applicability  of  the  Act.

 an  appeal  of  the  Provident  Fund  Authorities  is  pending  before  the  High  Court,

 Jabalpur.  Since  matter  ‘is  subjudice,  the  question  of  depositing  or  non-depositing

 of  the  provident  fund  dues  during  the  years  from  does  not  arise.  The

 ‘Jan  Bodh’  Sahdol  has  been  covered  under  the  Act  with  effect  from  1-7-1976
 1976

 only.  The  question  of  details  of  dues/recoveries  during  1973  to  March,

 does  not  arise.

 Bringing  out  of  Hindi  Version  of  Telephone  Directory  for  Madhya  Pradesh

 "1658.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Communication  be

 pleased  to  state:

 (a)  Whether  Hindi  version  of  telephone  directory  is  not  being  brought  out  in

 Madhya  Pradesh  for  the  last  several  years;  and  if  so,  the  facts  thereof;

 (b)  the  number  of  English  and  Hindi  version  of  directories  and  their  supple-
 ments  brought  out  so  far  since  1973  and  the  gap  between  Hindi  and  English  publi-

 cations;

 (c)  whether  Madhya  Pradesh  is  a  Hindi  speaking  State;  and  if  so,  the  main

 reasons  for  delay  in  bringing  out  the  Hindi  directory;  and

 (a)  whether  several  complaints  have  been  made  by  the  subscribers  regarding
 Hindi  version  directory;  and  if  so,  the  remedial  measures  taken  in  this  regard?

 The  Ministry  of  Communication  (Dr.  Shanker  Dayal  'Sharma):  (a)  The  last

 Hindi  version  of  Madhya  Pradesh  Circle  directory  was  brought  out  in  January,
 1971,

 (b)  Since  1973  one  Main  English  Directory  and  six  supplementary  issues

 were  brought  out  for  M.P.  Circle.  No  Hindi  directory  or  its  supplementary  has
 been  published  after  January,  1971.

 (c)  The  delay  in  bringing  out  Hindi  directory  has  been  due  to  certain
 unavoidable  difficulties  in  the  appointment  of  printers  and  advertising  agents.

 (d)  No  complaints  have  been  received.  However,  efforts  are  being  made  to

 print  Hindi  directories  at  divisional  level.

 Schemes  for  setting  up  Medical  Councils  at  States  Level

 1659.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Health  ang  Family
 Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  scheme  has  been  submitted  by  Madhya  Pradesh  and  other  States

 for  setting  up  Medical  Councils  at  States  level;  if  so,  the  outlines  thereof;  and

 (०)  the  institutions  at  central
 level  exercising  control  over  medical  facilities?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  ang  Family  Planning  (Shri
 A,  M.  Ishaque):  (a)  No.

 (b)  Ministry  of  Halth  and  Family  Planning  (Department  of  Health)  in  the:
 Government  of  India  and  the  M  edi ical  Council  of  India  are  exercising  control
 over  medical  educational  facilities,

 थ् द्
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 es  ie  cine

 भारतीय  जहाजरानी  निगम  में  श्रनस  चित  जाति  श्रौर  झनसचित  जनजाति  के  कमंचारियों  की  सख्या

 1660.  श्री  एन०  fo  होरे  :  क्या  नौयहन  शौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 >

 भारतीय  जहाजरानी  निगम  के  कम  चारियों  की  कुल  संख्या  कया  है  wie  उनमें  से  frat

 कमेंचारी  अनुसूचित  जातियों  शौर  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  हैं  ;

 क्या  श्रनूसचित  जातियों  तौर  श्रनूसतचित  जनजातियों  के  श्रारक्षित  कोट  में  उनके

 afar  के  प्रतिनिधित्व  में  कोई  कमी  ध्यान  में  आई  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इन  स्थानों  को  भरने  के  लियें  सरकार  नें  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 नौवहन  We  परिवहन  aaa  में  राज्यपंत्री  एव०  एप ८  शिपिंग

 कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  में  नियक्त  तटीय  स्टाफ  में  चित  जाति  व  शरन  सचित  जनजाति  के  THe

 वारों  के  लिए  श्रारक्षण  की  व्यवस्था है  ऐसे  1,687  कम  चा  रियों में  से  135  श्रनसच्चित  जाति  श्रौर

 10  श्रनूसूचित  जनजाति  के  हैं  ।

 ब्रौर  दोनों  ही  वर्गों  में  कमी  है  ।  शिपिंग  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  को  हिंदायत

 की  गयी  है  कि  वे  रस  कमो  को  पूरा  करने के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाये  |

 अनस  चत  जातियों  अनसचित  जनजातियों  के  बेरोजगार  इंजीनियर  तथा  डा

 1661.  चोधरों  रास  THT:  क्या  अम  मंत्री  यह  बताने  की  स्पा  करेंगे कि

 रोजगार  दफ्तरों  के  चाल  र्“स्टिरों  के  श्रनुसार  *  975  में  श्रतुसुचित  ऊातियों

 |  aaaraa  जनजातियों  के  कितने  इंजी  डाक्टर  तथा  श्रन्प  प्रशिक्षित  स्नातक

 जेरोजगा  ध  थे  शर

 ऐसे  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान  किये  गये

 श्रम  मंत्रालय  सें  संत्री  बालगोविन्द  श्रौर  (@)  उपलब्ध

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  ०टी  ०-1 i  1242/76]

 केरल  के  झादिवापी  क्षेत्रों  में  सड़कों  का  निर्माण

 1662.  श्री  सी०  जना  इतन  क्या  नौवहन  wit  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  व््प्पी

 करेंगे कि

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने
 प्रादिवासी

 क्षेत्र  में  तथा
 सामरिक  महत्व के  झन्य  महत्वपु्ण

 स्थानों  पर  सड़कों  के  निर्माण  के  लिये  वेन्द्रीय  सरकार  से  य  सहायता  मांगी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं त्रौर  इस  बारे
 में  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 नौवहन  श्र  परिवहन  मत्र/लय  में  उपमंत्री  दलबोर  fag) :  श्रौर  केरल

 के  झादिवासी  उप  योजना  क्षेत्र  के  दो  श्रादिवासी  क्षेत्र  भ्र्थात  (1)  श्रट्टापड्डी  शौर  (2)

 उत्तर

 उत्तर

 शर  दक्षिण  वाइनद  के  लिए  सड़क  निर्माण  श्नौर  श्रन्य  कार्यकर्मों  के  bey  प्राप्त  हुए  हैं
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 _4  Ts,
 1898  (az)  लिखित  उत्तर

 श्रादिवासो  उप-परोजना  क्षेत्र  के  संबंध  में  प्रस्ताव  की  श्रभी  राज्य  सरकार  से  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 सड़क  aT  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  भ्रट्टापड्डी  श्रौर  दक्षिण  बाइनद  श्रादिवासी  क्षेत्र  के  लिए

 145  लाख  शर  175  लाख  रुपये  की  वेन्द्रोय  सहायता  मांगी  केरल  की  श्रादिवासी

 उपयो  रता  के  लिए  कुल  परिव्यय  को  प्रभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  क्योंकि  सम्पुर्ण  संशोधित

 ग्रादिगासों  उप-पोजना  श््भी  तक  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजो  जानी  है  ।

 खनिजां  ओर  खनिज  वाले  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  विकास  उपकर

 1663.  डा०  लक्ष्मी  नारायंग  uiga  :  क्या  इस्पात  श्रौीर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  द््पा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  विकास  उप-कर  सम्बन्धी  द्वारा  1973  में  की  गई

 सिफारिशों  पर  विचार  किया  श्रौर

 क्या  सरकार  की  यह  राय  है  कि  खनिज  a  खनिज  वाले  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए

 विकास  उप-कर  लगाना  अवश्यक  है  ?

 इस्पात  We  खान  मंत्रालय  में  उपनंत्रों  gata  व  खनिजों  पर

 विकास  उपकर  संबंधी  स्मिति  की  सिफारिशें  अभी  भी  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 नींम  के  कारण  अस्थमा  तथा  एलर्जिया  होने  हो  घटनाएं

 1664.  थी  एम०  एस०  पुरतो  :  क्या  स्वास्थ्य
 प्रोर  परिवार  faa  मंत्री  यह  बताने

 की  छापा  करेंगे  कि  :  |

 क्या  सरकार  का  ध्यान  27  1976
 के  orm  इण्डियाਂ  में  प्रकाशित

 इस  समाचार  की  झोर  दिलाया  गया
 है

 कि  नीम  का  जिसके  पत्ते  रोगाणु  नाशक  होते  हैं  az  श्रत्यन्त

 चैकित्सिक  महत्व  के  होते  राज्धानी  में  बड़े  पैमाने  पर  TETAT  रोग  तथा  अन्य

 श्वास  संबंधी  एलॉियां  फलाता  श्र

 यदि  तो  इत  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  fray  मंत्रालय  में  saa wr जौ  ए०  के०  एप०  :

 जी  हां

 बल्लममाई  पटेल  वृत्त  संस्थान  जोफि  qa  पर  अनुसंधान  करता  कुछ
 समय  पूर्व  इस  aa  में  कुछ  परोक्षण  किये  थे  ale  उन्होंने  यह  देखा  कि  कुछेक  बिरलें  मामलों  को

 कर  दमा  एवं  अल्प  श्वास  संबंधो  एल्जियां  पैदा  नहीं  करता  |

 राष्ट्रीय  राजमागं  Fest  8

 1655.  श्री  BIeaAg  राव  गायकवाड़  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की

 करेंगे  कि
 :

 क्या  श्रहमदाबाद  से  बसाड  तक  राष्ट्रय  ज राउ/माग  संख्या  8  को  चार  संकीण  पथों  में

 विभक्त  करने  का  विचार

 (@)  यदि  तो  इस  कार्य  के  कंब  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा
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 (Saka)
 oe  ma  लाा

 योजना  को
 sre

 f  fer oy Ila  दान  करते  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 क  है  नवना है  7
 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  दलवार  १  जी  नहीं  ।  पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  काल  में  नहीं  ।

 श्र  प्रश्न
 नहीं  उठते

 ।

 wae  तटीय  राजमां

 1666.  श्री  फतेहसिह  गाव  गायकवाड़  :  क्या  नौवहन  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की  छपा  करेंगे  कि  :

 समुद्र  तटीय  राजमार्गों  से  संबंधित  कितने  ard  चल  रहे

 ये  कब  तक  प्रे  हो

 sett  तक  कितने  कार्य  श्रारम्भ  किये  ज्यने  शेष  atc

 उनको  कब  तक  पुरा  करने  का  विचार

 नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  से  संभवतया

 माननीय  सदस्य  गुजरात  में  तटीय  राजमार्गों  का  उल्लेख  कर  रहे  ये  राज्य  सड़कें  श्रौर  36

 कार्य  इस  समय  प्रगति  पर  राज्य  सरकार  की  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  झाधार  पर  यथाशीघ्र

 इन  कार्यों  को  पुरा  करने
 की

 संभावना  है
 ।  43

 कार्य  श्रभी हाथ  में
 लिये  जाने  राज्य  सरकार

 की

 संसाधनों  की  उपलब्धता  के  अ्रनुसार  उन  पर  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  विचार  करने  की  संभावना  है

 Mea  द्वारा  चलाये  जाने  वाले  रिका  को  मोटर  से  water  जाना

 1667.  sit  भोगेन्द्र झा झा  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  Tor  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  भ्रादमी  दवारा  चलाये  जाने  वाले  रिक्शा

 को  मोटर  से  चलाने  को  कहा  था  गत  केन्द्रीय  बजट  में  इस  कार्य  के  लिये  उत्पादन शुल्क  में  छूट

 दी  att

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  शौर  किन-किन  राज्यों  में  मोटर  चालित  रिक्शा  सड़कों

 पर  चलने लगे  हैं  ?

 शम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  श्रौर  राजस्व  श्रौर  बेकिंग

 विभाग  उपलब्ध  कराई  गई  उनके  दवारा  संबंधित  हितों  से  प्राप्त  श्रभ्यावेदनों

 के  बाद  शुल्क  मद  संख्या  BU-AleT  वाहन के  श्रन्तगंत  पावर  से  चलने  वाले  साइकिल  रिक्शों  को

 उन  पर  लगाये  जाने  वाले  थ्  शुल्क  1976
 बजट  के  श्रंग  के  रूप  छूट  दी  गई  उनके

 पास  इस  संबंध  में  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  इस  छूट  के  फलस्वरूप  मोटर  से  चलने  वाले  कितने  रिक्शे

 सड़कों पर  चल  रहे  हैं

 बिहार  खादी  ग्रामोद्योग  संघ  हारा  भविष्य  निधि  को  राशि  का
 जमा  न  किया  जाना

 1668.  श्री  झा  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पटना  उच्च  न्यायालय
 ने

 दिनांक  9  1976
 के  झंपने  निर्णय  में  बिहार

 खादी  WATT  संघ को  seater  विवाद  भ्धिनियम  के  झन्तगंत
 एक  उद्योग  घोषित

 किया  है
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 रि
 ofa; पद 26  1976

 ह

 परन्तु
 तु  कमंचा  रियों

 की
 भविष्य  निधि

 ि  85
 लाख

 रुपये
 की

 राशि
 भ्रभी  तक  जमा  नहीं  की

 गई

 यदि  न्  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोन्विद  :  att  कर्मचारी  भविष्य

 निधि  प्राधिकारियों  ने  निम्न  प्रकार  सूचित  किया  है

 पटना  उच्च  न्यायालय  ने  बिहार  खादी  संघ  को  श्रौद्योगिक  विवाद  श्रधिनियम  के

 भ्रन्तगंत एक उद्योग ठहराया एक  उद्योग  ठहराया  था  इस  निर्णय  के
 चिरुद्ध  प्रबन्धकों की  अपोल  सर्वोच्च  न्यायालय

 के

 पास  लम्बित  इस  प्रतिष्ठान  पर  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  विविध  उपबन्ध

 1952  लागू  होता  था  और
 उचित  जांच

 के  पश्चात्‌  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  श्रायुक्त  ने  इस  प्रतिष्ठान  से

 वसूल  की
 जाने  वाली  का  निर्धारण  किया  ।  प्रबन्धकों  ने  इस  निर्धारण के  विरूंद्र  पटना  उच्च

 स्पायालय  में अ्रपोल  की  है  भ्रौर  प्रबंधकों  की  प्रादेश  याचिका  के  निपटान  के  लम्बित  तक  उच्च

 न्यायालय  ने  इस  मामले  में  रोधनादेश जारी  किया  इस  याचिका  के  विरुद्ध  प्रतिवाद  किया

 रहा है  1

 बड़ौदा  ale  पुना  तथा  राज़कोट  के  बीच  ata
 डायल  घुमाकर  टेलोफोन  करने  की  व्यवस्था  करना

 (1669.
 श्रो  फत्हसिह  राव  गायकवाड़  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ()  बड़ौदा  श्रौर  gar  तथा  राजकोट  के  बीच  सीधे  डायल  घुमाकर
 टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  कब  से  कर  दी  श्रौर

 तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 संवार  मंत्री  शंकरदयाल  :  बड़ौदा  के  लिये  उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिंग

 सुविधा  देने  का  कार्यक्रम  इस  प्रकार  है  :

 (1)  बड़ौदा--बम्बई  1977-78
 2 a (  )  बड़ौदा--पुना  1977-78

 (3)  बड़ौदा--राजकोट  1976-77

 (4)  बड़ौदा--दिल्‍ली  1978-73

 इस  समय  श्रहमदाबाद  में  ट्रंक  areratear  लगाया  जा  रहा  उपर्युक्त
 उपभोक्ता  ट्रंक  डार्यालिंग  सेवाएं  इसो  ट्रंक  श्राटोमेटिक  एक्सचेंज  के  जरिये  देने  का  प्रस्ताव  ata

 है  कि  श्रहमदाबाद  का  ट्रंक  mre afer
 एक्सचेंज  मार्च  1977  में  चालू हो  जिससे  शुरू  में

 बड़ौदा  से  राजकोट  के  लिये  उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिंग  सेवा  दी  जायेगी  ।  अहमदाबाद  श्र  बम्बई  के

 बीच  12  एम-एच-जेड  कोएक्सिएल  केबुल  प्रणाली  पुरी  हो  जाने  पर  बड़ौदा  शर  बम्बई  तथा

 बम्बई  शौर  पूना  के  बोच  उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिंग  सुविधा  1977-78  में  व्यवहार्य  होंगी
 बम्बई  शौर  दिल्लो  के  ट्रंक  झाटोमेटिक  एक्सचेंजों  का  पर्याप्त  विस्तार  हो  जाने  के  बाद

 उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिंग  के  जरिये  बड़ौदा  को  fee

 में  पुरा  होंने  की  संभावना  है  ।
 ली  से  जोड़ा  जायेगा  ।  इस  कार्य  के  वर्ष  1

 978-79
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 बड़ौदा  टेलीफोन  व्यवस्था  का  विस्तार

 1670.  श्री  waslaEg  रोव  क्या  संचार  मंत्री  यहँ  बताने  की  छापा  करेंगे  कि

 क्या  रारपगर  बड़ौदा  टेलीफोन  व्यवस्था  के  विस्तार  कार्यक्रम  की  योजना  बना  रही  है

 क्या  सश्यार  को  बड़ौदा के  क्रस-बार  एक्सचेंज के  श्रसंतोष  जनक  कार्य-करण  कीं

 नानपारीਂ  त्रौर

 यदि  तो  इस  बारे में  क्या  कायवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्री  शंकरदयाल  बड़ौदा  की  वर्तमान  टेलीफोनਂ  प्रणाली  मैं

 8600  लाइनों  को  क्षमता  है  ।  १/भ'  हाल  ही  में  15-  8-76  को  इसमें  1000  लाइनों  का  विस्तार

 fiat
 गया  मौजूदा  एक्'चेंज  में  1400  लाइनों का  atc  विस्तार  करने  तथा  3000  श्रौर

 400  लाइनों  के  दो  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  योजना  है

 AAS
 ate  बड़ौदा  का  क्रासबार  एवसंवेंज  जबसे  चालू  हुआ  सामान्य  रूप

 से

 गस
 व्‌  र  रद्  फिर  भी  मार्चे  ale  1976  के  महीनों  जब  करीब  400  नये  टेलीफोन

 नानक ग  दिये  गये  थे  झ्ौर  400  चालू  कनेक्शन  कोठी  एम  ०ए०्एक्स०- प  एक्  चेंज  से  इस  ए  क्स्चेज

 में  ब्रंच  पिये  गये  टोनਂ  सिलने  में
 |

 थोड़ा  विलम्ब  होता  था  इसे  एक्सचेंज  पर  झौर  भार

 डालना  बन्द
 पार

 दिया  गया  था  श्रौर  पुधा'सात्मफਂ  उपाय  किये  गये थे  ।  wa  डायल टोन
 मिलने  में

 कोई  विलम्ब  नहीं  होता  है  ate  एक  वेंज  aary AAT - @  ढंग  से  काम  कर रहा  है  ।

 जून  1976  के  तुफानों  से  are  1976 में  झाई  भीषण  बाढ़ से  बड़ौदा  की -सਂ

 ढेलीफोन  प्रणालीਂ  को  क्षति
 पहुंची

 थी  ।  wat  केबल  शौर  खंबों  पर  दी  गई  लाइनें  इनसे  प्रभावित

 सामान्य  होती हुई  थीं  ।  wes  दुरस्त  करने  के  लिए  प्रयास  fit  जा  रहे  हैं  भ्रौर  स्थिपि  तेजी गे पे
 जा

 रही
 Effect  of  Import  of  Steel  by  MMTC

 1671.0  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Wil]  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Minerals  and  Metals  Trading  Corporation  has  imported  steel

 indiscriminately;

 (b)  whether  large  stocks  of  steel  sheets  and  plates  have  accumulated  at  Durga-

 pur  Steel  Plant  as  a  result  thereof

 (c)  the  value  of  the  stocks  which  have  accumulated  at  the  plant;  and

 (d)  whether  there  is  any  machinery  of  Government  for  ensuring  coordination

 between  imports  and  the  indigenous  production  thereof?

 The  Deputy  Minister  ip  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev

 Prasad):  (a)  The  Minerals  and  Metal  Trading  Corporation  of  India  Limited,  at

 present,  is  the  canalising  agency  for  import  of  stainless  steel  sheets,  plates  and

 strips.  These  imports  are  made  according  to  Government  policy

 (b)  and  (c)  The  items  of  steel  being  imported  by  MMTC  are  not  produced
 at  Durgapur  Steel  Plant  Therefore,  the  question  of  accumulation  of  stock  at

 that  plant  as  a  result  of  MMTC  imports  does  not  arise

 (d)  In  formulating  the  import  policy,  the  domestic  production  1S  closely
 looked  into  and  various  Government  departments,  producing  and  consuming
 interests  are  associated  in  the  discussions  before  finalising  the  policy,
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 Shipping  Facilities  between.  La  KSnawcep  Sian  ds  and  Mainland

 1672,  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transports

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  adequate  shipping  facilities  are  existing  ‘between  Lakshdweep-
 Islands  and  the  mainland;

 (b)  if  not,  the  steps  proposed  in  this  direction;  and

 (c)  time  taken  in  the  journey  from  Lakshdweep  Islands  to  the  mainland  and
 back  at  present  and  whether  a  proposal  is  being  considered  to  curtail  the  time  of

 the  journey?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Shipping  ang  Transport  (Shri  H.  M.

 Trivedi):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  Time  for  round  voyage  from  Lakshdweep  Island  to  Cochin  and  back  is
 between  6  and  8  days  depending  on  the  ports  of  call  and  includes  about  3  days’

 stay  of  the  vessels  at  Cochin.  There  is  no  scope  for  curtailing  the  voyage  time.

 ras  से  areas  जहाज  प्राप्त  करने  के  लिए  भारतीय

 जहाजरानी  निगम  का  श्रनुरोध

 1673 .  श्री  एम  ए8०  पुर  वहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 (3)  क्या  भारतीय  जहाजरानों  निगम  ने  से  जापान  के  एक  बड़े  से  कम

 ह. क क क ग्र
 eee  क

 ie से  कम  छः  भालवाड़ों  जहा ज  प्राप्त
 rade  ण्ध्पि

 क्यो  fers  से  ery  ड पुत्र  कोई  wager  फिये  गये  शौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं ?

 नौवहन  शरीर  परिवहन  मंत्रालथ  में  राज्य  मंत्री  ii  एचं०  एम०  :  रारतार

 ने  मित्सुविशि  हैवी  इन्डस्ट्रीज  जापान  से  6  बहुउद्देयीय  सामान्य  माज  जहाज  प्राप्य  पसपा  की  स्त्री  कृति

 देदी  इनमें  से  चार  जट्टा मं  शिपिंग  का  र्पोरेशन  श्राफ  इंडिया  fro  प्राप्त  सिये  जायेंगे  ।

 at

 चालू  दशक  के  दौरान  शिपिंग  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  ने  जापान  से  6  तेन  वाहक
 क

 जहाज  त्रौ  एक  भारों  माल  वाह  |  जह
 के  brAnd }  ज  प्राप्त  निया  &  सभो  6  टैंफरों  की  सुपुरंगों  पर

 vets चार  की टरों  के  लिए  विश्व  ब  ऋणग  की  धप  i  mat  से  श्रौर  शेष  दो  के  लिए  वाणिज्यिक  Fatal  मुद्रा
 ऋण  सहायता  से  चुप्पा  दी  गई  ।  भारी  वाहक  जहाज  fa Tals ray  ऋणग  से  प्राप्त  फिया  गया  था

 जिसमें  कीमत  का  so  प्रतिरात  प्रतिवर्ष  7.  75  प्रतिगत  की  दर  से  16  ग्रधिवाधिकोंਂ  fivest  में

 प्रति  देयਂ  है

 ण्डियन  टेलोफोन  Qste  द्वारा  निर्यात

 1674.  श्री  राजदेव  fag:  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  शापा  करेंगे  कि  :.

 (a).  क्या  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीन  से  मूल्य  तया  उपकरणों  के  ware  पर

 प्रतिस्पद्धा  are  बड़े  पैमाने  पर  निर्यात  का  काम  धरने  की  योजना  बनाई
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 क्या  ने  पहने  40  से  भधिक  देशों  को  स्ट्रो  र  उपप एग  तोर

 टेलीफोरनों  का  feats  किया  श्रौर

 7  mel  क  Se
 यदि  तो  श्रायात  करने  वाले  देशों  में  पहने  निर्वात  को  गई ई  मशोनों  श्रौर  ९

 के  बारे  में  लोगामत  क्या है  ?

 संवार  मंत्री  शंकरदयाल  दार्मा  जी  aT

 tet

 )  पति  की  गई  भशोनों  त्रौर  सामान  के  बारे  में  प्राम  राय  बहुत  west

 हरिजनों  शरीर  श्रादिवासियों  को  ऋण  ग्रस्तता  से  aaa  कर

 1675.  चोघरों  रास  क्या  श्रम  मंत्री  oe  ara  की  गया  नरेंगे  कि  प्रत्येक  राज्य  में

 रियों  ्र  वनों  आर  ऋन
 प्दद  जित  लोगों  को  पाहुरों  के  शिकंजे  से  मुक्त  किया

 गया  है  शराटि  उन्हें  उनको  रहन  cat  हुई  वायल  दिलाई  गर
 @

 “9

 श्रम  मंत्रालय  में  BUTT  बालगोविन्द  :  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  प्राप्त

 होने  दे  शीघ्र  बाद  vat  की  मेज  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 श्रक्र-को-एदियाई  विधि-सलाहकार  afafa  का  सम्मेलन

 1676.  थी  रघनन्दन  लाल  भाटिया  :  कया  fata  मंत्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि

 क्यो  fafa  पर  सिधि  {IH=ThaaA  लोगल

 कमेटी  )
 फा  सम्मेलन  जुलाई  1976  में  में  हु  झौर

 यदि  तो  क्या  उक्त  सम्मेजन में  बद् *  पए  चरवा

 विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिपिनपाल  are  जो

 qrqe  शोर  दिल्‍ली  में  के  लिये  एक्सचेंज

 1677.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  छ्वा  करेंगे  कि

 क्यो  श्रोवरवोजਂ  reget art यन
 पित  areas  are  feat

 a
 det ra  ट्रेफिक  का

 gee काम  करने  के  लिये  एक्स वें  a  लगायेगा ;

 यदि  तो  क्या इप  संबंध  में में  fisat  विदेशो  फर्म  के  पाथ  किवी  ठेके  पर  हस्ताक्षर

 far  गये
 are

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 संचार  मंत्री  शंकरदयाल  :  जो

 शौर  बम्बई  केन्द्र  के  जिए  प्रावश्यफ  उपस्कर  सप्लाई  करने
 के  बारे  में  स्विट्जर

 ere
 लैण्ड के  मैतजें  सल  pn  एक  करार  पर

 हस्ताक्षर
 हो  गये  हैं  इनको  भ्रनुमानित  लागत  80  लाख

 स्विस  फ्रेंच  2.  58  wee  gare  तोसरे  स्विस  ऋण  के  भ्न्तभंत  इसमें  पूंजो  लगाई

 जा  रही  इस  प्रायोजना  की  -  श्तुमानित  लागत  कुल  4.  35  करोड़  प्रारम्भ  में  इस
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 टेलेक्स  एक्सचेंज  में  450  श्रन्तर्राष्ट्रीय  टेलेक्स  sat  के  टर्मिनेशनਂ  कीਂ  क्षमता  होगी  ।  कालान्तर  में

 भ्रतिरिक्त  उपस्कर  जोड़कर  इसको  2000  ट्रंक  तक  बढ़ाने  की  व्यवस्था  भीਂ  है

 नई  दिल्‍ली  hz  में  इलेक्ट्रोनिक  टेलेक्स  एक्सचेंज  लगाने  की  प्रायोजना  रिपोर्टे  wt  तयार

 की  गई  है  जिसमें  काफी  सामान  स्वदेशी  होगा  ।  इसे  शीघ्र  ही  किये  जाने  की  संभावना

 इसकी  भ्रनुमानित  लागत  4.  27  करोड़  रुपये  है  ।

 कृषि  श्रमिकों  के  लिये  न्यूनतम  मजूरी  का  लाग  किया  जाना

 1678.  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी :
 क्या  श्रम  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कृषि  श्रमिकों  के  लिये  न्यूनतम  मजूरी  लागू  करने  प्रौर  उन्हें

 संरक्षण  देने  के  लिये  wer  मंत्रियों  को  निदेश  दिये  ax

 (a)  यदि  तो  इसे  कहां  तक  क्रियान्वित  किया  जा  रहा

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  श्रौर  कृषि  श्रमिकों  के

 सम्बन्ध  में  न्यूनतम  मजदूरी  की  दरों  के  प्रभावी  पौर  त्वरित  कार्यात्वयन  की  श्रावश्यकता  को  राज्य

 सरकारों  के  ध्यान  में  लाया  गया  उन  पर  इस  बात  कीਂ  रखने  का  भी  जोर  दिया  गया  है  कि

 वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  कृषि  श्रमिकों  के  हित  को  पुर्णतया  सुरक्षित  रखा  जाता  हू

 विभिन्न  राज्य  सरकारें  न्यूनतम  मजदूरी  श्रधिनियम  way  निरीक्षण  तंत्र  को  मजबूत  बनाने

 शर  दावा  प्राधिकारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने के  लिए  कार्यवाही  कर  रही है  ताकि  प्रभावी

 कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 सीमा  पर  होने  वाली  घटनाओं  के  बारे  में  बंगला  देश  के  साथ  वार्ता

 1679.
 श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  :

 क्या  विदेश  मंत्री यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे किं  :

 क्या  भारतीय  शिष्टमंडल  दुवारा  ढाका में  जून  1976 में  की  गई  वार्ता में  सीमा

 की  स्थिति  are  सीमा  पर  होने  वाली  घटनाश्ों  का  पुर्वविलोकन  किया  गया  ate

 यदि  तो  aeereateet  मुख्य  बातें  क्या

 विदेश  मंत्रालय में  उपमंत्री  बिपिनपाल  :  हां  ।

 सीमा  की  घटनाओं  में  भारत  का  हाथ  होने  के  निराधार  श्रारोपों  का  प्रतिकार  करते

 हुए  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  ने  भारत  की  शांतिमथ  सीमा  की  इच्छा  को  दुहराया  तथा  बंगलादेश

 की  श्रांतारिक  arearay  के  लिए  भारत  को  बलि  का  बकरा  बनाने  के  प्रयासों  को  खेदजनक  बताया  ।

 भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  ने  इस  बात  की  पुष्टि  की  कि  भारत  बंगलादेश  की  गणतंत्रता

 तथा  प्रादेशिक  अखण्डता  में  विशेष  रुचि  रखता  भारत  की  इच्छा  है  कि  बंगलादेश  gas  एवं

 सम्भन्न  हो  यह  भारत  के  art  हित  में  है  तथा  उप  aetqart  में  शांति  ate  agate  के  लिए
 प्रयास  करने  की  भारत  को  नीति  के  समनुरूप  भी  है  ।

 Introduction  of  Direct  Dialling  System  in  Bhagalpur

 1680  Shri  G.  Yadav:  Will  4h,  NAS
 We

 nf

 state:

 Minister  of
 Communications  be  pleased

 to
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 (a)  whether  the  residents  of  Bhagalpur  in  Bihar  have  to  waste  a  lot  of  time
 and  face  great  difficulties  in  getting  a  call  on  the  telephone;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  Direct  Dialling  System  is  being  introduced  in

 Bhagalpur?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Direct  dialling  system  in  Bhagalpur  has  been  planneg  to  be  introduced

 early  in  the  sixth  Plan  period  subject  to  land  for  the  exchange  being  available

 well  in  time,

 गुजरात  राष्ट्रीय  राजपथ

 1681.  श्री  डी०  Sto  क्या  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजगथ  की  मील  दूरी  बढ़ाने  की  कोई  योजना  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 नौवहन  silt  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag)  :  श्रौर  संभवतः

 माननीय  सदस्य  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  गुजरात  में  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पद्धति

 नये  मार्गों  को  शामिल  करने  के  लिये  प्रश्न  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  वित्तीय  कठिनाइयों  के  का'रण

 भारत  सरकार  वर्तमान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पद्धति  में  किसी  नये  मार्ग  को  शाशिल  करने  के  बारे  में

 किसी  भी  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  में  श्रसमर्थ  है  |

 संयुक्त  राष्ट्र  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  श्रापात  निधि  द्वारा  भारत  को  मलेरिया  की

 गोलियों  त  सप्लाई

 1682.  शी  पी०  क्या  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  श्रापात  निधि  ने  चालु  वर्ष
 में  भारत के

 लिये

 कोई  म्लेरिया-निरोधक  गोलियां  प्राप्त  की  हैं  ;

 यदि  तो  भारत  को  ऐसी  कुल  कितनी  गोलियां  सप्लाई  की  श्रौर

 क्या  कुल  खेप  से  भारत  की  ग्रावश्यकता  पुरी  हो  जायेगी  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के०  एम०  =

 श्रौर  यूनिसेफ  ने  देश  में  मलेरिया  से  पीड़ित  बच्चो ंके  लिए  11  करोड़  70  लाख

 क्विन  गोलियां  सप्लाई  करने  की  पेशकश  की  इनमें से  अब  तक  3  करोड़  26  लाख  गोलियां ही

 प्राप्त  हुई  हैं  ।

 भारत  सरकार  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  sea  जितनी  मलेरिया  रोधी

 गोलियों  का  इन्तजाम  कर  रही  है  यूनिसेफ  से  उपहार  स्वरूप  मिलने  वाली  इन  लियों  से  उसमें
 कु

 wee  सिल  जायेगी  ।

 कोलार  स्वर्ण  क्षत्रों  के  निकट  नये  स्वर्ण  निक्षेप

 1683.  श्री  «  am1eq *  क्या  CATT  श्र  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  -

 ary क्या  कोलार  न  |  ण  aia  के  निकट  नये  स्वर्ण  निक्षेप  पाये  गये  हैं  ;
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 क्या  इन  निक्षेपों  से  कोलार  eat  क्षेत्र  का
 काम  चलता  रहेगा  ;  त्रौर

 क्या  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  दवा रा
 तीन  वर्षो  तक  किये  गए  विस्तृत  सर्वेक्षण

 के  दौरान  इन  नये  निक्षे  का  पता  लगा  ?

 स्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :  से  :  गत  तीन

 वर्षो  के  Yara  भारतीय  भूगर्भ  सर्वे  दवारा  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०
 के  सहयोग  से  कि  गये  सर्वे

 कार्य  से  कोलार  स्वर्ण  क्षेत्नमें  मैसूर  खान  के  पश्चिमी  भाग  के  मेटागर्ट  के  वर्टिकल
 sine

 कर्नाटक

 में  पूर्वी  बेट्राय  स्वामी  श्रौर  मणि  गट्टा  विस्तार  तथा  aie  प्रदेश  में  कोलार  स्वरण  क्षेत्र  के  दक्षिण

 विस्तार  की  श्रोर  नत्लप्पाकोंडा  तथा  विसनाथम  इलाकों  में  स्वण  खनिजीकरण  का  पता  चला  है

 जहां  तक  कोलार  स्वर्ण  क्षेत्र  के  और  श्रधिक  समय  तक  चलते  रहने  का  सवाल है  इसका  निर्धारण

 गहराई  में  समन्वेषण  कायंक्रम  के  पूरा  होने  के  बाद  ही  किया  जा  सकता  है  ।

 कलकत्ता  पत्तन  का  बढ़ता  यातायात

 1684.  श्री  राजदेव  क्य  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1975-76  में  कलकत्ता  पत्तन  के  माध्यम  से  होने  वाला  कुल  समुद्री  यातायात

 गत  वर्षों  के  75,36,000  टन  की  तुलना  में  बढ़कर  7699000  टन  हो  गया  जबकि  इसी  वर्ष  में

 अन्तर्देशीय  पोत  घाट  फिर  गत  वर्षों  के  3,88,000  टन की  तुलना  में  कम  होकर

 3,27,000  टन  रह

 कया  यह  वृद्धि  माल  उतारने  लादने  में  बरते  गये  श्रत्यधिक  gama  श्रथवा  कृतिक

 बल  दवारा  बरती  गई  श्रत्यधिक  UTHay  श्रथवा  फरवका  बांध  से  भगीरथी  में  पानी  छोड़े  जाने  जैसी

 किसी  oer  घात  के  कारण  हुई  द्रौर

 इसका  सही  स  कारण  क्या

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एस०  :  जी  हाँ  ।

 गौर  :  यद्यपि  अपात  स्थिति  की  घोषणा  के  फलस्वरूप  पत्तन  पर  उत्पादकता

 में  वृद्धि  हुई  टन  भार  में  वृद्धि  का  मुख्य  कारण  हल्दिया  रिफाइनरी  दवारा  कच्चे  तेल  की  भांग

 में  हुई  वृद्धि  के  कारण  पी०  रो ०  एल०  यातायात  था

 Artificial  Insemination

 1685,  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be
 ppleased  to  state  the  State-wise  number  of  women  who  have  had  pregnancy  through
 artificial  insemination  in  India  during  the  last  three  years?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri
 A.  K.  M.  Ishaque):  This  information  is  not  readily  available,  It  will  be  placed
 on  the  Table  of  the  Sabha  as  soon  as  it  can  b  ecollected  from  all  the  Government
 hospitals  in  the  country  that  may  be  providing  this  service.
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 1686.  श्री  इन्द्रजीत  गप्त  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बंगला  देश  के  साथ  भारत  के  संबंधों  में  गत  तीन  मास  में  सुधार  अर

 दोनों  देशों  के  बीच  विवादास्पद  मामलों  में  से  कितने  मामले  we  तक  निपटायें  जा  चुके

 विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिपिनपाल  बंगलादेश  के  साथ  संबंध

 सुधारने  में  भारत  ने  अ्रनेक  प्रकार  से  पहल  की  है  ;  परन्तु  दुर्भाग्य  से  उनकी  प्रतिक्रिया  संतोषजनक  नहीं

 रही है  ।

 भारत  ate  बंगलादेश  के  बीच  जिन  महत्वपूर्ण  मामलों  को  समझौते  के  माध्यम  से

 निपटाया  गया  है  उनमें  से  एक  का  संबंध  थल  सीमा  को  श्रंकित  करने  से  है  जिस  पर  16  1974

 को  दोनों  देशों  के  प्रधान  मंत्रियों  ने  हस्ताक्षर  किय  थे  ।

 कलकत्ता  पतन  पर  फालत  श्रमिक

 1687.
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 क्या  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कलकत्ता  गोदी  श्रम  ats  कलतत्ता  पत्तन  पर  फालतू  श्रमिकों  की  संख्या

 कम  करने  के  लिये  कायंवाही  की  है  ।

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  श्रौर

 इसके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ao  UHo  :
 झ्र

 कलकत्ता  पत्तन  को  परिचालनात्मक  दृष्टि  से  श्रौर  श्राधिक  रूप  से  सक्षम

 बनाने  के  लिये  कलकत्ता  गो  श्रम  até  ने  जो  एक  ल्िंपक्षीय  संगठन  4-7-1976  को  हुई
 बैठक  में  स॑सम्मति  से  यह  पारित  क्रिया  कि  धारा  उठाई  किये  जाने  वाले  चालू  यातायात  को

 वर्तमान  प्रवत्तियों  के  अनुसार  बोड़  के  का्य-बल  को  संगठित  करना  नितांत  अझ्रावश्यक

 ही
 गया

 बोड़  के  अध्यक्ष  को  प्रत्येक  प्रवर्ग  में  भ्रपेक्षित  कामगारों  की  संख्या  निर्धारि

 ने  air  फालतू  कामगारों  को  उचित  प्रतिपूरक  राशि  देने  के  बाद  उन्हें  क्वायंमुक्त  करने  >

 लिये  उचित  का  वाही  संबंधी  मल्यांकन  करने के  लिये  प्राधिकृत  किया  गया  ।

 सरकार  इस  बेठक  के  बाद  स्पष्ट  प्रस्ताव  ग्राने  की  प्रतीक्षा  कर  रही

 जन्म-दर  में  नियोजित  स्तर  तक  कमी

 1688.  श्री  एम०  कतासतु  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  faataa  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  s

 क्या  छडी  योजना  के  ae  तक  जन्मदर  में  नियोजित  स्तर  तक  कमी  होने  की
 सम्भावना  हैं  ;  atc

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के०  एम०

 हां

 श्रनुमान है  कि
 at  1975-76  के  दौरान  जन्म-दर  जो  1961  में  41

 प्रति  हजार  धट  35  प्रति  हजार  हो  गई  होगी  ora  है  कि  पांचवी  योजना की  बकाया

 mata  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  से  पांचवीं  थोजना  के  art  तक  जन्म-दर

 घट  कर  30.7  रह  जाएंगी  इस  कार्यक्रम  के  अनुसार  छठी  योजना  के  meat  तक  जन्म-दर  को

 घटाकर  25  प्रति  हजार  जन्मसंख्या  के  स्तर  तक  ले  तराने  का  विचार

 नौवहन  कम्पनियों  से  ऋण  की  वसूली

 1689.  श्री  एम०  कताम च्श तुः

 श्री  Bo  WAo  मधुकर :

 क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पांच  प्रमुख  नौवहन  कंपनियों  से  st  भी  ऋण
 के  बीस

 लाख
 रुपए  वसूल

 fag  जाने  हैं  ;

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैँ  ;

 क्या  सरकार  ने  उक्त  धन  राशि  वसूल  करने  के  लिये  कोई  उपाय  किये  हैं|  ate

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकल े?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एच०  एस०  :  शिपिंग

 कम्पनियों  को  नौवहन  विकास  निधि  समिति  द्वारा  दिय  गये  ऋण  की  वापसी  कंपनियों  द्वारा

 किस्तों  में  की  जाती
 है  जो

 कि  समिति  द्वारा  निश्चित  वापसी  की  श्रनुसूची  के
 श्रनुसार होती  है

 ऐसी  कोई  ऋण  की  नहीं  है  जिसकी  वापसी  देय  हो  परन्तु  जो  वापिस  न  ले  लिया  गया

 से  प्रश्न  नहीं  उठते

 stent  fire  प्रतिष्ठानों  में  उचित  दर  की  दुकानें  खोलना

 1690.  श्री  भान  सिह

 श्री  Fo  एम०  मधुकर :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कमेंचारियों  के  लाभ  के  लिये  श्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  में  उचित
 दर  की  दुकानें  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  झ्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  शौर  कुछ  समय
 पहले  तैयार  की  गई  योजना  के  राज्य  सरकारों  श्रौर  नियोजक  मंत्रालयों  को
 समय  पर  300  या  उससे  श्रधिक  श्रमिकों

 को
 नियोजित  HU  वाले  सभी  प्रतिष्ठानो ंमें  उचित
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 दर  दुकानों  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डार  स्थापित  करने
 के

 लिये  प्रेरित  किया  जा
 रहा  श्रब  तक

 की  प्रगति  इतनी  west  नहीं  है  जिससे  कि  हमें पूर्ण  संतोष  मिले  जिसका  मुख्य  कारण  ऐसी  दुकानों

 भण्डारों  को  खाद्यान्न  की  सतत्‌  पूति  के  श्राश्वासन  की  कमी  इस  मामले  का

 लब्धता  की  सुधरी  हुई  स्थिति  की  दृष्टि  में  10  1976  को  हुई  भ्रन्त:-मंत्रालय  बेठक

 में  पुनरीक्षण  किया  गया  था  झौर  ऐसी  दुकानों  भण्डारों  को  खाद्यान्नों  श्रादि  की  लगातार  पति  को

 सुनिश्चित  करने  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  परामर्श  से  एक  sqaaly  योजना  तैयार  की

 जा  रही  है  ।

 कृषि  श्रमिकों  के  लिये  संवर्ग  प्रशिक्षण  शिविर

 1691.  श्री  एन०  Fo  होरो  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (
 )  क्या  सरकार  का  विचार  विभिन्न  राज्यों  में  कृषि  श्रमिक  संगठन  की  गतिविधियों

 के  लिये  dat  प्रशिक्षण  शिविर  श्रायोजित  करने  का  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  कया

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  राष्ट्रीय  श्रम  नई

 जो  श्रम  मंत्रालय  के  श्रधीन  एक  स्वायतशासी  निकाय  विभिन्न  राज्यों  में  ग्रामीण

 श्रमिकों  के  संगठनों  की  सहायता  करने  के  लिये  प्रशिक्षण  शिविर  संचालित  कर  रहा

 इन  कार्यक्रमों  की  मुख्य  रूपरेखा  निम्नानुसार  qi

 (i)  ग्रामीण  श्रमिकों  को  कथित  लाभ  ate  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  राज्य  श्रौर

 केन्द्रीय  कानूनों  are  विनियमों  के  विभिन्तਂ  उपबंधों  की  जानकारी  देना  ;  और

 (11)  नियोजकों  को  नेतृत्व  निपुणता  विकसित  करने  में  सहायता  देना  ताकि  वे

 ग्रामीण  श्रमिकों  को  ate  प्रभावी  ढंग  से  संगठित  कर  सकें  ।  यह  भी  उल्लेख

 कर  दिया  जाए  कि  ग्रामीण  श्रमिकों  शिविरों  में  भाग  लेने  वालों  को  राज्य

 श्रम  विभाग  के  तंत्र  द्वारा  जाता  है  जो  विभिन्न  ग्रामीण  श्रमिक  संगठनों

 से  परामर्श  करते  हैं  |

 दिल्‍ली  में  नसबंदी  एवं  बन्ध्याकरण  के  निःदशल्क  श्रापरेदान

 1692.  श्री  चख  teat  fag:  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  भन्ती  यह  बनाने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  सभी  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  VeTaaAT  afar  होम्स ,

 डिस्पैन्सरियों  तथा  क्लिनिक्स  द्वारा  नसबन्दी  तथा  बन्ध्याकरण  के  श्रापरेशन  निःशुल्क  किये  जा  रहे

 )  यदि  तो  उनके  नाम  क्या
 हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  उपरोक्त  सब्र  को
 झ्रादेश  जारी  किये  हैं  agar  करने  का  विचार  है  कि

 सरकार  के  कार्यक्रमों  को  न्राग  बढ़ाया  श्र

 (a)  यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  att  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  qa  Go  के०  एम०  :

 हां  ।  सारे  सरकारी  कई  स्वैच्छिक  ग्रस्पताल  श्रौर  कुछ  afer  होम  नसबन्दी  ग्रापरेशन
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 मुफ्त  कर  रहे  हैं  ।  केवल  उन्हीं  डिस्पेंस  रियों  और  क्लिनिकों  में  नसबन्दी  ग्रापरेशन  किये  जाते  हैं  जिनमें

 विशेष  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ।

 एक  विवरण  aaa  है  |  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 76]

 प्राइवेट  FETATAT  are  afar  होमों  ने  इस  राष्ट्रोय  कार्यक्रम  में  सहयोग  देने  की  पेशकश

 की  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Pending  Telephone  Applications  in  Patn:

 1693.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  applications  for  new  telephone  connections  from  subscribers  are

 pending  in  Patna;

 (b)  if  so,  the  facts  thereof;

 (c)  whether  applications  of  several  legislators  are  also  pending;

 (d)  if  so,  the  particulars  thereof;

 (e)  th  steps  bing  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma):  (a)  and
 <b).  Yes,  Sir.  The  waiting  list  for  new  telephone  connections  at  Patna  ig

 OYT  Nil

 Special
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 (c)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.

 (e)  A  new  Exchange  of  800  lines  is  under  installation  at  Pataliputra  and  is
 fikely  to  be  commissioned  by  the  end  of  1976.  The  additional  capacity  will  fully
 cover  the  existing  waiting  list  and  some  future  demands  as  well,

 स्टेट  रोड्स  श्राफ  इंटर  स्टेट  श्र  इकानामिक  इम्पोर  टेंस

 1694.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन

 श्री  alo  Wareaa ° °

 नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्री  यह  बता ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्टेट  रोड्स  श्राफ  इण्टर  स्टेट  ate  *इका नासिक  इम्पोरटेंस
 सम्बन्धी  यो  जना  को  पांचवीं  योजना  में  शामिल  करने  के  बारे  में  केरल  राज्य  से  प्रस्ताव  तांगा

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकार  ने  शरन  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरका र  को  भेज  ae

 इस  बारे  में  wale  सरकार की  क्या  राय  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag)  :  बौर  जी  हां
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 (7)  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  उपलब्ध  धनराशि  चालू  कार्यों  के  लिये  भी  पर्याप्त  नहीं है

 श्रौर  इसलिये  भारत  सरकार  wa  तक  पांचवीं  योजना  में  अ्रन्तर्राज्यीय  श्रथवा  श्राथिक  महत्व  की  राज्य

 सड़कों की  योजना  के  अन्तर्गत  किसी  भी  नयें  कार्य  के  लिये  ऋण  सहायता  मंजू  र  नहीं  कर  सकी  है  ।

 बोनस  सुत्र  का  पुनरीक्षण

 1695.  श्री  सी०  के०  चर्द्रप्पन  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  श्रमिकों  के  लिये  बोनस  सुत्र  में  कोई  संशोधन  किया

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  श्रौर

 उसका  श्रमिकों  ने  कहां  तक  स्वागत  किया  है  ?

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  से  (7)  25  1975  को

 searfad  किए  गए  बोनस  भुगतानਂ  श्रध्यादेश  द्वारा  बोनस  भुगतान  1965  में

 कतिपय  परिवर्तनਂ  किए  गए  थे  ।  बाद  इस  श्रध्यादेश  को  बोनस  भुगतान

 1976  द्वारा  प्रतिस्थापित  किया  गया  था  ।  फार्मूले  में  ale  art  कोई  परिवतनਂ  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 गुजरात  के  लिये  नई  टेलीफोन  लाइनें

 1696.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पांचवीं  योजना  के  श्रन्त  तक  7,  50,  000  श्रौरਂ  श्रधिक  टेलीफोन  लाइनों  की  व्यवस्था

 की
 जायेगी

 ;

 (@)  यदि  तो  उक्त  योजना  के  ea  तक  गुजरात  में  frat  नई  टेलीफोन  लाइनों

 की  व्यवस्था  की  जायेगी  ;

 क्या  गुजरात  में  पांचवीं  योजना  के  श्रारम्भ  से  कोई  नई  टेलीफोन  लाइनों  की

 व्यवस्था  नहीं  की  गई  अ्ौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  शौर  भविष्य  में  कितनी  नई  लाइनों  की  व्यवस्था

 की  जायेगी  ?

 संचार  मंत्री  (.  डा०  शंकर  दयाल  :  जी  नही ं।

 झर  गुजरात  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  कुल  80,  000  लाइनों को  विस्तार

 करने का  प्रस्ताव  जिनमें
 से  वष॑  1974-75  श्ौर  1975-76

 के
 दौरान  11,130  शौर

 14,676  लाइनें  जोड़ी  गई  थीं  ।

 Posts  of  Ambassadors  Lying  Vacant

 169%.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  countries  where  the  posts  of  ambassadors  are  lying  vacant  at
 present  in  cur  Embassies  abroad;  and

 (b)  the  main  reasons  therefor  and  the  time  by  which  the  ambassadors  woyld
 be  posted  in  those  countries?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Bipinpal  Das)  :
 (a)  Guyana,  Iran,  Panama,  Qatar,  Venezuela,  Malagasy,  Netherlands,  Democratic

 People’s  Republic  of  Korea  and  Sweden.

 (b)  Vacancies  arose  in  the  normal  procesg  of  periodical  rotation.  Heads  of
 Missions  for  Guyana,  Iran,  Venezuela,  Qatar  and  Panama  have  been  selecteq  and
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 6
 ns  at

 they  will  be  joining  their  respective  ‘posts  sl MOitly. ny  The  eked  vu  Lt celectinqn  fo  r  the  remain-

 be  finalised. ing  vacant  posts  is  under  consideration  and  will  sho:

 a Indian  Ambassador  to  Ch

 1698.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  External  Affairg  be

 pleased  to  state:

 a  1110 me  4iiai man (a)  whether  the  new  Indian  ambassador  to  Chin  t  Chair  Maot-se  Tung
 of  China;  and

 (b)  if  so,  when  and  where?

 The  Deputy  Minister  in  the  Mimistry  of  External  Affairs  (Shri  Bipinpal  Das):

 (a)  No,  Sir,

 (d)  Does  not
 arise. .

 World  Hindi  Conference  in  Mauritius

 71999.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will
 the  Minister  of

 External  Affairs  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  considering  a  proposal  for  sending  a  delegation  to
 World  Hindi  Conference  being  convened  in  Mauritius;  and

 (b)  if  so,  the  facts in  this  regard?

 The  Deputy
 Minister

 jn  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Bipinpal  Das);

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  list  of  the  members  of  the  delegation’  in  enclosed.  [Placed  in  Library,
 See  No.  LT.1144/76].

 रत्तगिरिਂ  हार्बर  को  पुरा  करना

 1700.  श्री  झंकरराव  सावन्त  :  क्थ्प  नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  रत्नगिरि  erat  की  योजना  के  भ्रनुसार  पूरा  कर  लिया  गया  यदि  तो  कब  ;  :

 इस  हाबर  को  सभी  मौसमों  के  लिये  उपयोगी  बनाने  हेतु  Ae  कया  सुधार  श्रावश्यक

 Wie

 ये  सुधार  कब  किये  जायेंगे  प्रौर  किस  के  द्वारा  ?

 नौवहन  शर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एस०  :  से

 केन्द्रीय  ऋण  सहायता  से  रत्नगिरिं  बन्दरगाह  के  विकास  की
 स्वीकृति  योजना  1973  में  पुरी  हो  गईं

 है  ।  यह  छोटा  पत्तन  होने  से  are  यर्दि  कोई  राज्य  सरकार  द्वारा  राज्य  पंचवर्षीय  योजना  के

 भाग  के  रूप  में  हाथ  में  ली  जाएंगी  ate  निष्पादित  की  जायेगी  |

 रत्तगिरि  और  कोरबा  एल्यूमीनियम  संयंत्रों  को  सप्लाई  किये  जाने  वाले

 बादसाइट  में  सिलिका  ale  एल्यूमिना  की  सात्रा

 1701.  श्री  दॉकरराव  सावन्त  :  क्या  इस्पात  श्र  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एल्यूमीनियम  सन्यन्त्र  ate  को  बा  एल्यूमीनियम  arya HY को  सप्लाई  fry

 जाने  वाले  बाक्साइट  में  सिलिका  ate  एल्यूमिना  की  प्रतिशत  कया  है  ;

 इन  सन्यन्त्रों
 को  सप्लाई  fet  जाने  वाले  कौन  से  बाक  प्रचुर  में  उपलब्ध  हैं

 अर  कौनसा  बेहतर
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 महाराष्ट्र  सरकार
 ने

 रत्नगिरि  परियोजना  के  लिए  पानी  ate
 बिजली  सप्लाई  करने  के  बारे  में  किन  सुविधाओं  की  पेशकश  की  श्रौर

 रत्नगिरि  में  सत्यस्त्र  स्थापित  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :

 एलूमिना  सिलिका

 50.5  प्रतिशत  3. 6  प्रतिशत

 कोरबा  47  प्रतिशत  4,  5  प्रतिशत

 \  )  दोनों  बाक्साइट  निक्षेपों  की  मात्रा  श्रौर  किस्म  कोਂ  श्रेष्ठता  के  बारे  में  कोई  स्पष्ट  संकेत
 सम्भव  नेहीं  है  क्योंकि  उनमें  से  एक  में  खुद।ई  का  काम  चल  रहा  है  शौर  दूसरे

 में  avait  खुदाई  का  काम  शुरू  होना  है

 राज्य  सरकार  न  सभी  ऊपरवर्ती  देने  का  वचन  दिया  a

 वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  इस  परियोजना  का
 फिर्यान्‍्वयन  ast  शुरू  नहीं  किया

 गया है

 वर्ष
 1976-77 के  दौरान  महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राजपथों की  सरम्सत

 1702.  श्री  शंकरराव  सावन्त  :  कया  नौवहन  श्र  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1976-77  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  कौन-कौन  से  राष्ट्रीय  राजपर्थों  पर
 चौड़ा  करने  अथवा  श्राधुनिकीकरण  करने  का  काम  झ्रारम्भ  किया  गया

 प्रत्येक  मामले  में  काम  पूरा  करने  की  समय-सीमा  कया  ate

 इन  राजपथों  में  से  प्रत्येक  के  लिये  इस  प्रयोजन  हेतु  राज्य  सरकार  को  ऋण  ग्रौर  राज
 सहायता  की  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  या  देने  का  विचार  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag)  :  ate  (@)  महा  राष्ट्र
 में  9  मागें  राष्ट्रीय  राजमा  हैं  ?  इन  राष्ट्रीय  जो  मौजूदा  सड़कें  का  भ्रनुरक्षण  किया

 जा  रहा  राष्ट्रीय  राजमाग  सं०  13  को  शेष  पर  निकट  भविष्य  की  यातायात  मांग  को  पुरा  करने
 के  लिए  लगभग  47.  00  करोड़  रु०  की  श्रनुमानित  लागत  पर  सुधार  किया  जा  रहा  है  ।  सुधारात्मक
 कार्यों  में  ये  शामिल  हैं--सशक्त  करके  या  बिना  सशक्त  किये  दोगली  तक  चौड़ा  To  रा०  स०  3
 पर  कालवा  कश  ली  त्रौर  मलेगा व  में  नये  पुलों  का  रा०  स०  4  पर  कोल्हापुर  के  समीप  पंचगंगा
 may  पर  पुल  ATE  स०  6  पर  जलगांव  के  निकट  गिरना  नदी  पर  पुल  का  निर्माण  ।  ये  सुधार
 ara  प्रगति  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं  ate  यदि  जिसका  ware  उपलब्ध  नि  तो  सुधार  कार्यों  के
 पांचवीं  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  पुरे  हो  जाने  की  सम्भावना  है

 चूंकि  संवैधानिक  रूप  से  राष्ट्रीय  रा  जमागे  केन्द्रीय  विषय  इनके  विकास  शौर  परतु  रक्षण
 का  पुरा  व्यय  प्रत्यक्ष  व्यय  के  रूप  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाता  इसलिए  ऋग  att  राज
 सहा यता

 देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  1976-77  में  महा  राष्ट्र  में  सड़कों  के  विका  सुधार  झौर  aretatay-
 करण  के  लिए  700  लाख  रु०  की  राशि  श्रावंटित  की  गई  है  जहां  तक  मरम्मत  कार्यों  का  प्रश्न  है
 78.51  लाख  रुपए  wa  तक  ग्रावंटित  किए  गये  हैं  श्रौर  अ्रगली  जो  निर्धारित  मानदण्डों  के

 श्रनुसार  स्वीकाय॑  पाई  चालू  वित्तीय  वर्ष  की  शेष  श्रवधि  में  ग्रावंटित  की  जायेगी  ।
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 लिखित  उत्तर

 dame  प्तन  के  omen  हन्डॉलिंग  लक्ष्य

 1703.  श्री  बालकृष्ण  बेंकन्ना  नायक :  क्या  नौवहन  शर  परिवहन  मंत्रीਂ  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कर्नाटक  राज्य  में  पश्चिमी  तट  पर  बेलेकेरी  फ्त्तन  द्वारा  1976-77  झर

 1977-78  वर्षों  में  श्रयस्क  को  हैंडलिंग  के  लिये  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  हैं  ;

 क्या  पफ्तन  पर  उपलब्ध  व्तम्गन  सुविधाग्ों  का  पूरा  उपयोग  किया  जा  रहा

 और

 (7)
 यदि

 तो  क्या  पत्तन  पर  हैंडलिंग  सुविधाओं  में  सुधार  करने  का  कोई  विचार

 नौवहन  अर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एस०  ।  से

 बेलेंकेरी  कताटिक  सरकार के  एक  छोठा  पत्तन है  राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि  वर्तमान

 सुविधाश्रों  को  यंत्रीकृत  बजरा  उठाई  सुविधाओं  दूवारा  बढ़ाया  जा  रहा  है  ताकि  1976-77
 झ्ौर

 1977-78  के  लिए  निर्यात  माल  की  घरा  उठाई  की  जा  सके  ।

 aa  में  प्रजनन  वाले  यगल

 1704.  श्री  बालकृष्ण  वेंकरना  नायक  2  क्या  स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्रीਂ  यह  बताने

 कीਂ  कृपा  करेंगें  कि  :

 जनसंख्या  सम्बन्धी  waar  आंकड़ो  के  अनुसार  ae  के  दिन  देश  में  प्रजनन  झ्रायु क

 वाले  युगलों  की  कुल  संख्या  कया

 की  ह उनमें  से  कितने  युगलों  at  नसबंदी  की  जा  उप  Q)

 शेष  युगलों  में  से  कितने  प्रतिशत
 की  नसबंदी

 at  1976-77  में  करने  की  योजना

 श्र

 वर्तमान  कार्यक्रम  के  mare  भारत  किस  वर्ष  में  शून्य  जनसंख्या  विकास  दर  प्राप्त

 करेगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (alto  के०  एम०  :

 1971  की  जनगणना  के  श्रनुसार  प्रति  हंजार  जनसंख्या  पर  प्रजननशील  श्रायु  वर्ग  के  विवाहित

 दम्पत्तियों  के  श्रनुपात  के  झाधार  पर  aaa  है  कि  30  1976  को  प्रजननशील  श्रायु  वर्ग

 की  शरायु थि  15  से  44  वर्ष  के  के  दम्पत्तियों  की  संख्या  1047  लाख  थी  ।

 30  1976  की  स्थिति  के  श्रनुसार  है  कि  नसबन्दी  भ्रापरेशनों  द्वारा

 150  लाख  दम्पतियों  को  हाल  ही  में  सुरक्षित  किया  गया  है  ।

 शेष
 के

 8
 प्रतिशत  rate

 43  लाख  और  दम्पत्तियों  का  नसबन्दी  झापरेशन  1976-

 17  के  बीच  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  हैं  ।

 बतेमान  कार्यक्रम  में  निहित  उद्देश्य  के  अनुसार  छठी  योजना  के  श्रस्त  तक  वृद्धि  दर

 को  घटा  कर  1.  4  प्रतिशत  तक  लाना है
 ।  यदि  जनन  क्षमता  में  तेजी  से  परिवतेन  कर  शुद्ध  प्रजननशील
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 तक  एरिवलिस  स्तर  तक  भी  ला  दिया  जाए  तो  भी  भ्रनुमान  है  कि

 लगभग  21  वीं  सदी  के  saws है  झर व्  तक  जनसंख्या  बढ़ती  ही  रहेगी  ।

 ति  श्रमिकों  को  रोजगार

 1705.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिहार  सरकार  ने  ऐसे  जनजाति  श्रमिकों  को  सीधे  रोजगार  देने  का  अनरोध

 किया

 है  जिनका

 ठेकेदारों  द्वारा  शोषण  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  तत्सबंधी
 रूपरेखा

 क्या  है

 न  कया  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  ठेकेदारों  द्वारा  जनजाति  श्रमिकों  का  शोषण  किया

 जाता  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  क्यां  सरकार ने  उन  राज्य  सरकारो  को
 सीधे  जनजाति

 श्रमिकों  को  नियुक्त

 करने  के  लिये  कार्यवाही  करने  हेतु  श्रनुरोध  किया  है  ?

 श्रम  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  बालगोविन्द  ant):  त्र  q)  गृह  मंत्रालय  द्वारा  उपलब्ध

 कराई  गई  सूचना  के  श्रतुसार  राज्य  सरकारो  के  जनजाति  fasta  क  लिए  उपयोजनाएं  तैयार  करने

 बन  श्रमिकों  की  समस्या  पर  विज्ञेष  रूप  से  विच्यर  करने  के  लिये  सलाह  दी  गई  है  ।  उन  मामलों

 में  जहां  वन  विभाग  ate  वन  श्रमिकों  के  बीच  मध्यस्थ  और  ठेकेदार  जनजाति  श्रमिकों  के  लिय

 TART  संबंध  सुर्निश्चितਂ  करने  श्रौर  वन  ठकेदारों  एवं  मध्यस्थों  का  ग्रन्त  में  निष्कासन  करने  के  लिय

 कायवाह्दी  कीਂ  जानी  ।  जनजाति  श्रमिकों  को  रोजगार  सुनिश्चित  करने  के  लिय

 aa  विभागों  को  भी  उचिन  कार्यवाही  करनी  है  ।

 कुद्रेमुख  लौह  का  विदोहन

 1706.  श्री  पी०  रंगनाथ  दिनाय  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  कुद्रेमुख  के  लौह  भ्रयस्क  का  विदोहन  इस  प्रयोजन  के  लिये  बनाये  गये  एक  अलग

 fara  द्वारा  किया  जाता है  ;  आर

 यदि  तो  निगम  सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हू
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपभंत्री  सुखदेव  कुद्रेमुख  लौह  श्रयस्क

 परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कंपनी  श्रधघिनियम  के  प्रधीनਂ  arg  grata  ale  कंपनी

 fao  के  नाम  से  एक  नई  कंपनी  बनाई  गई  हैं  ।

 इस  कंपनी  के  बारे  में  मुख्य-मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  पंजोयित  कार्यालय  बंगलौर

 (2 2)  पूजा
 gyferseo  पंजी  :  150  करोड ़रुपये  सभी  शेयर  भारत  के  राष्ट्रपति

 द्वारा  अधिदत त  ।
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 (3)  निदेशकों  की  संख्या  कम  से  कम  5  अंघधिकाधिक  13

 (4)  निदेशकों  at  नियुक्ति  प्रध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  सहित  सभीਂ  निदेशकों

 की  नियुक्ति  भारत  के  राष्ट्रपति  द्वारा  की

 जाएगी  |

 कर्नाटक  में  मेडिकल  कालेजों  प्रति  व्यक्ति  फोस  लिया  जाना

 1707  it  पी०  रंगनाथ  दिनाय

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रीਂ  ae  बताने

 वकी  कृपा  करेंगें  कि

 चालू  वर्ष  में  कर्नाठक  में  गैर-सरकारी
 मेडिकल  कालेजों  द्वारा  किस  दर  से

 प्रति
 व्यक्ति

 फीस  तथा  wer  शुल्क  लिया  गया ;

 क्या  इस  प्रकार  ली  गई  प्रति  व्यक्ति  फीस  की  राशि  सम्बद्ध  मेडिकल  कालेज  के  पास

 रहती  अथवा  अन्य  नियंत्रक  संस्था  के  पास  रहती है  ;  अर

 क्या  सरकार  को  aq  बात  की  जानकारी  हैं कि
 उक्त  कालेंज  वास्तव  में  जनता  में  ard

 जनिक  रूप  से  धोषित  राशि  से  बहुत  alan  फीस  वसूल  कर  रहे  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  ale  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के०  एम०
 :

 ज०  ज०  मेडिकल  कालेज  देवनगरी
 :

 कर्नाटक  के  lat  से  उनकी  यो  ग्यता  के  पर  प्रति
 व्यक्ति  शुल्क  10,000  रुपय  म्रौरਂ  झ्र्न्यों  से  35,000  रुपये  |

 के०  एम०  ato  मेडिकल  कालेज  कर्नाटक  के  छात्रों  से  उनकीਂ  योग्यता  के

 पर  प्रति  व्यक्ति  शुल्क  10,000  रपये श्र  ग्रन्यों  से  44,000  ag  तथा  विदेशियों  से  6,250  डालर

 1,570  रुपये  ट्यूशन  फीस  सभी  से  ।

 ज्०  एन०  मेडिकल  बेलगाँव:कर्नाटक  के  छात्रों
 से  उनकी  योग्यता  के  श्राधार  पर  प्रति

 ॥

 शुल्क  10,000  रुपये  ञ्रौर  अन्य  से  35,000  रूपये  |  सभी  छात्रों
 से  erat  फीस  1,  250,

 |!
 क  न्न०  शरार ०  afsra  wats  श्रभीਂ  तंक  दाखिला  नहीं  दिया  गया  ।

 (  छात्रों  से  एकत्र  की  गई  फीस  संबंधित  मेडिकल  कालेजों  के  पास  रहती  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 पुरे  किये  गये  राष्ट्रीय  राजपथ

 1708.  श्री  एम०  एस०  पुरती  ।
 क्या  नौवहन  और  परिवहन वि थी  मंत्री  यहਂ  बताने  कीਂ  कृपा

 करेंगे कि  :

 अवधि  में  काम  श्रारम्भ  हो  गया  था  ।

 देश  में  कितने
 राष्ट्रीय  राजपथ  बनाये  जा  रहे  हैं  जिन  पर  चौथी

 पंचवर्षीय  योजना  की
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 128 2  Trager चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  wafer  में  बिहार  में  कितने  र  प  CIT4aT  का  काम  पुरा

 हो  गया  था  ;  श्र

 पांववों  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  बिहार  में  कितने  राष्ट्रीय  राजपथ  बनाये

 जायेंगे  ?

 नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag)  :  भारत में  55  राष्ट्रीय

 कि राजमाग  है  ।  इनमें  से  44  1  1969  को
 चौथी

 योजना
 के  शरू  थे  ate  11

 नए  art  चौथी  योजनावधि  में  राष्ट्रीय  व्यवस्था  में  शामिल  किये  गये  ।  राष्ट्रीय  राजमार्गों

 का  विकास  एक  निरंतर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  जो  यातायात  श्रावश्यकताशं  ्रौर  संसाधनों  की

 उपलब्धि  पर  निभर  करती  है  ।  इस  निरंतर  प्रक्रिया  के  भाग  के  रूप  में  चौथी  योजनावधि  के  दौरान

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिये  तय  किये  गये  कार्यत्रम  में  मुख्यत  44  मार्ग  शामिल  थे  जो

 चौथी  योजना  के  शुरू  में  मौजूद  थे  श्रौर  इस  के  श्रलावा  इस  कार्यक्रम  में  नए  शामिल  किये  गये

 मार्गों  के  कुछ  कार्य  भी  सम्मिलित  थे  ।

 ate  :  बिहार  में  9  राष्ट्रीय  राजमाग है  जिसमें  चस-रांची-रुरकेल्य-तलचेर  किम माग

 भी  शामिल  है  जिसे  1972  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  23  धोषित  गया  था  ।  नयें  शामिल

 किये  गये  राष्ट्रीय  राजमागं  स०  23  श्रौर  राष्ट्रीय  राजमा  सं०  6  जो श्रपेक्षित  स्तरों  के  श्रनुसार है  परन्तु

 लम्बाई  में  छोट  को  छोड़कर  सभी  राष्ट्रीय  राजमा  का  विकास किया  जा  रहा  है
 श्रर्थात  यातायात

 प्रावश्यकताश्रों  को  पुरा  करने  के  लिये  चौथी  योजना  विकास  काय  क्रम  के  भाग  के  रूप  में  इन  राष्ट्रीय

 राजमार्गों  को  चौड़ा  श्रौर  मजबूत  करके  उन्हें  सुधारा  जा  रहा  है  ।  सुधार  काय  प्रगति  के  विभिन्न

 चरणों  में  इनमें  से  कुछ  कार्य  चौथी  योजनावधि  में  पुरे  किये  गये  ait  बाकी  बचे  काम  कों

 पांचवीं  योजना  में  शामिल  किया  गया  ।  धन  प्राप्त  होने  पर  इन  कार्यों  की  पांचवी  योजनावधि  के

 अंत  तक  पुरे  किये  जाने  की  संभावना है  ।

 यद्य पि  पां  चवीं  योजना के  नए  कार्यों  की  सुची  को  श्रभी  श्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  राष्ट्रीय

 राजमार्गो  के  विकास  की  यह  प्रक्रिया  पांचवीं  योजना  में  भो  जारी  रहेगी  ्नौर  जो-संसाधनों  की

 लब्धता  पर  निभर  करेगी  ।

 Punishment  for  Non-Payment  of  Equal  Wages  to  Male  and  Female  Workers:

 1709.  Shri  M,  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  persons  pnished  under  the  20-point  economic  programme
 for  non-payment  of  equal  wages  to  male  and  female  workers  for  the  same  nature

 of  work,  State-wise;  and

 (b)  the  number  of  persons  against  whom  legal  action  has  been  taken  under  the

 equal  Remuneration  Act  State-wise?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (a)
 and  (b)  Information  is  being  collected.

 Cases  of  Non-Payment  of  Minimum  Wages  to  Agricultural  Labourers  pending  in
 Courts

 1710.  Shri  M.  Daga:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  th  number  of  cases  still  pending  in  courts  relating  to  0n  -payment  of
 minimum  wages  to  agricultural  labourers  under  the  Minimum  Wages  Act;  and
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 (0)  the  numbear  of  such  cases,  State-wise  and  the  number  of  persons  punished
 under  this  Act?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (9)
 and  (b)  The  of  employment  in  agriculture  falls  in  the  State  sphere  where  the
 State  Governments  are  the  appropriate  Governments  for  fixation/revision  of  mini-
 mum.  wages  under  the  Minimum  Wages  Act,  1948  in  various  scheduled  employments

 including  agriculture,  as  also  for  implementing  the  various  provisions  of  the  Act.
 According  to  the  information  available  with  the  Central  Government,  in  respect  of

 the  Central  sphere,  no  such  cases  are  pending  in  courts.  Information  in  respect
 of  State  Governments/Union  Territories  15  being  collected.

 कलकत्ता  पत्तन  श्रमिकों  की  कल्याण  श्रादि  संबंधी  समिति

 1711.  श्री  श्रार०  एन०  बर्मन :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (=)  क्या  कलकत्ता  पत्तन  श्रमिकों  की  कल्याण  श्रादि  के  प्रश्न  पर  विचारे  करने  के  लिये

 एक  समिति  नियुक्त  की  गई

 यदि  तो  क्या  समिति  ने  भ्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  शर

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  ate  fait  को  क्रियास्वित  करने  के  लिये  स्वीकार  कर

 लिया  गया  है  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  :  नहीं

 aye  प्रश्न  नद्दी  उठते  ।

 गुट-निरपेक्ष  प्रेस  पुल

 1712.  श्री  झार०  एन०  बर्मन  :  क्या  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  गुट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  के
 कोलम्बो  सम्मेलन  में  निरपेक्ष  प्रेस  पूलਂ  को  afer

 रूप  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया

 यदि  तो  इस  पूल  के  संगठनात्मक  ढांचे  का  स्वरूप  क्या  तौर

 भारत  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सहायता  देगी  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिपिनपाल  :  जी  हां  ।

 1976  में  नई  दिल्‍ली  में  मन्त्री  सम्मेलन  में  स्वीकृत
 प्रेस

 एजेंसी  पूल  के  संविधान

 को  कोलम्बो  में  गुट-निरपेक्ष  देशों  की  सरकारों  तौर  राज्याध्यक्षों  के
 शिखर  सम्मेलन  ने  स्वीकृति  दे  दी  ॥

 पुल  के  संगठनात्मक  ढ़ांचे  चा  विवरण  उस  संविधान  में  दिया  गया  है  जो  व्यापक  तौर  पर  पहले  ही  प्रचा  रित

 किया  जा  चुका  है  ।

 भारत  उपर्युक्त  संविधान  के  अनुसार  पूल  में  सक्रिय  भाग  लेगा  |
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 कलकत्ता  पत्तन  में  कथित  कठिन  altar  शल्क  श्र  satan  shat

 1713.  श्री  झ्ार०  एन०  बर्सन  :  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe

 क्या  कलकत्ता  पत्तन  में  सीमा  शुल्क  श ६2 ह गैर  प्रशासनिक  प्रक्रियाएं  इतनी  कठिन  हैं  कि  वहां

 जहाज  पर  माल  लादने  में  लगभग  15  दिन  लगते  हैं  जबकि  श्रन्य  पत्तनों  पर  सात  दिन  लगते  हैं  ;

 क्या  विलम्ब  के  कारण  जहाज  1000  टन  से  2000  टन  तक  कम  माल  ले  जा  रह

 हैं  जिससे  पत्तन  की  ara  में  उतनी  ही  कमी  हो  रही  श्रौर

 यदि  तो  लाल  फीताशाही  को  दूर  करने  तथा  समस्त  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  लिये

 क्या कदम  उठाये  जा
 रहे  हैं

 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  ।
 यह  सहीं

 नहीं  है  कि  कलकत्ता  पत्तन  में  सीमा  शुल्क  श्रौर  प्रशासनिक  क्रियाविधि  विशेष  रूप  से  जटिल  है  ।  वास्तव  में

 सभी  पत्तनों  में  एक  सी  सीमा  शुल्क  क्रियाविधि  झपनायी  जा  रही  है  ।

 ate  टर्मिनल  पत्तन  होने  से  इस  पत्तन  को  श्रायात  माल  लाने  वाले  जहाज  अपनी

 वापसी  पर  निर्यात  माल  ले  जाते  वे  पत्तनਂ  पर  उपलब्ध  पोत  मरम्मत  का  भी  फायदा  उठाते

 हैं  ।  कर्मीदल
 में  यह  प्रवृत्ति  रही  है  कि  वे  तट  पर  कुछ  देर  रुके  रहें  ।  इन्हीं  कारणों  से

 इस  पत्तन

 श्रन्य  पत्तनों  की  श्रपेक्षा  जहाज  अधिक  देर  तक  ठहरते  हैं  ।  परन्तु  इस  क्रियाविधि  में  तेजी  लाने  के  लिए

 हर  सम्भव  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  पत्तन  नौवहन  हितों  site  पोत  बणिकों  के  प्रतिनिधियों  का  एक

 का  गठन  किया  गया  है  जो  पत्तन  में  चालू  ara  safe  की  जांच  करे  ताकि  जहां  कहीं
 पाया  जाए

 उसको  सुप्रवाही  बनाया  जाए  |

 नयें  तार-क्रोड  प्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव

 1714.  श्री  बसन्त  साठे  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  सन्देश  भेजने  के  तार-कोड  काफी  समय  से  प्रभावहीन  रहे  हैं  ;

 क्
 विचार  उपभोक्ताओं  अर  विभाग  के  हित  में  नये  तार-कोड यदि  तो  क्या  सरकार  का

 श्रारम्भ  करने/जोड़ने  का  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  कीः  गई  है  श्रथवा  करने  FT  विचार है  ?

 संचार  मंत्री  शंकरदयाल  विभाग  वे  सार्वजनिक  ता  र-सन्देश

 भेजने  के  लिये  कोई  तार  कोड
 निर्धारित

 नहीं  किया  है

 are  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 बन्धक  श्रमिकों  की  areal  का  श्रध्ययन

 1715.  श्री  बसन्त  साठे  :  कया  श्रम  मन्त्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपयुक्त  उपचारात्मक  कार्यवाही  कार्यक्रम  सुविधाजनक  बनाने  के  लिये

 बन्धक  श्रमिकों  की  AACA  का  गहन  श्रध्ययन  करने  का  विचार  और
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 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 शम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  बौर  श्रम  मन्त्रालय  के  welt

 राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान  जो  कि  एक  स्वायत्त  संगठन  बन्धक  श्रमिकों  की  UAH  के विभिन्न  पहलों

 पर  सूक्ष्म  स्तरीय  का  ग्रायोजन  किया  है  ।  उनके  कछ  अध्ययनों  को  राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान

 की  पत्निका  मैं  प्रकाशित  किया  गया  है  ।  इसके  बन्धक  श्रमिक  प्रणाली-पु्र्वास  उपायों  के  परिमाण

 अर  मल्यांकनਂ  का  जिला-वार  श्रन मान  लगाने  के  लिए  श्रम  ब्यरो  द्वारा  व्यापक  गहन  श्रध्ययन

 करने  का  एक  प्रस्ताव  सक्रिय  रूप  से  विचा  राधीन  है  ।

 खेतिहर  मजदूरों  के  लिये  योजनाओं  में  समन्वय  स्थापित  करने  के  लिये  विशेष  सेल

 1716.  श्री  बसन्त  साठे  :  FAT  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  खेतिहर  मजदरों  के  लिये  योजनाओं  में  समन्वय  स्थापित  करने  तथा  उन

 पर  नजर  रखने  के  लिए  एक  विशेष  सेल  स्थापित  किया  है

 यदि  तो  स्थापित  की  गई  कृषि  सैल  में  कितने  कमचारी  हैं  तथा  इस  पर  1975-76

 में  कितनी  धनराशि  खच  की  श्र

 क्या  20  सूत्रीय  अर्थिक  कार्यक्रम  के  अ्न्तगंत  ग्रधिक  प्रभावकारी  ढंग  से  योजनाग्रों  में

 समन्वय  स्थापित  करने
 तथा

 उन  पर  नजर  रखने  के  लिये  सैल  को  gas  करने  का  विचार  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  बालगोविन्द  जी  तहां  |

 1975-76  के
 दौरान  सेल  के  स्टाफ

 की
 संख्या  निम्न  प्रकार  थी  :--

 शरन  भाग  श्रधिका री  1

 अन्वेषक  के  2

 सहायक  T

 लिपिक  1

 1975-76  के  tar  माप
 ०

 |

 बन्धक  श्रम  sat  उन्मूलन  श्रधिनियम  के  लागू  होने  स्वतन्त्र  किए  गए  gran  श्रमिकों

 के  पूर्वास  के  लिए  योजनाश्रों  को  सूवबद्ध  करने
 के  लिए  राज्य

 सरकारों  संघशासित
 क्षेत्रों

 से  arta

 किया  जा  रहा है  ।  कृषि  श्रमिकों  के  कल्याण  सम्बन्धी  कानून  को  लाग  करने  के  लिए  भी  कार्यवाई  की  जा

 रही  है  ।
 सेल

 को
 मजबूत  बनाने  के  प्रश्न  की  सतत  पनरीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 सम्त  गाडग  सहाराज  की  जन्म  sareat  पर  डाक  टिकट  जारी  करना

 1717.  श्री  बसन्त  साठे  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्र्पा  करेंगे  कि  १

 FAT  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इस  वर्ष  सन्त  गाड़गे  महाराज  की  जन्म  शताब्दी  के  अवसर  पर

 एक  डाक  टिकट  जारी  करने  का  प्रस्ताव  भेजा  हे  ;  श्नौंर

 यदि  तो  उस  पर  कया  निर्णय  किया  ग्या  है
 ?
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 संचार  मंत्री  (Sto  सझकर  दयाल  :  *)  श्र  1976  में  पुना  के  मेयर
 से

 गाडग  महाराज  की  जन्म  शताब्दी  के  श्रवस र  पर  एक  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  का  प्रस्ताव  प्राप्त

 gar  था  किन्तु  समग्र  बहुत  कम  दिया  गया  था  ।  इसलिये  इस  प्रस्ताव  को  में  शामिल  करना

 सम्भव  नहीं  था  ।  महाराष्ट्र  सरकार  से  से  कोई  प्रस्ताव  नहीं  प्राप्त  हश्र  था  |

 atta  से  अ्रचिक  संख्या  में  वर्ध्याकरण  (zaqqert)  के  श्रोप  aA  करने  वाले  डाक्टरों  को  पुरस्कार

 1718.  श्री  रेणपद  दास  ?  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  act  यह  बताने  HY  क््पा

 करेंगे  कि

 उस  डाक्टर  का  नाम  क्या  है  जिसन ेदेश  में  बन्ध्या  करण  के  श्रौपरेशन  किये  हैं ;

 श्रधिकतम  श्रौपरेशन  करने  वाले  डाक्टरों  में  दसरे  नम्बर  पर  कौन  श्रौर

 उन  डाक्टरों  को  कया  पुरस्कार  दिया  गया  है
 ?

 स्वास्थय  श्र  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के०  एम०  :

 से
 स्त्रियों  के  सर्वाधिक  नसबन्दी  श्रापरेशन  करने  वाले  डावटरों  के  लिए बैसा  कोई  राष्ट्रीय पु

 नहीं  रखा  गया  है  ।  वर्ष  1975-76  में  एक  विशिष्ट  पुरस्कार  की  व्यवस्था  की  गई  है  जो  उस  afer  |

 परा-मैडिकल  /  क्षेत्रीय  कार्यकर्ता  को  दिया जायेगा  जिसने  परिवार  नियोजन  में  सर्वोत्तम  काय  किया

 होगा  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  सबसे  श्रधिक  नसब  श्रापरेशन  करने  वाले  चिकित्सा  श्रधिका  रियों  के  नामों

 राज्यों  से  तत्सम्बन्धी  प्रस्ताव  मिलने  पर  विचार  किया  जाएगा  ॥

 बेरोजगारी  समाप्त  करने  के  लिये  रोजगार  बनाने  के  बा  रे  में  अ्रन्तर्राष्टीय  श्रम  संगठन  का  श्रनमान थ

 1719.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  श्र भ  मन्त्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  समाचार  की  are  दिलाया  गया  है  कि  श्रम

 संगठन  ने
 hi

 शरन  मान  लगाया  है  किः  यदि  बेरोजगारी  झर  गरीबी  को  समाप्त  करना  है  तो  विकासशील

 देशो ंमे ंय  हु  शताष्दीਂ  समाप्त
 होने

 से  पुर्वे  100  करोड़  अतिरिक्त  रोजगार  बनाने  शौर

 Caf  यादि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 शरम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  (a) )  जी

 राष्टीय  श्रम  संगठन  के  प्रस्तावों  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  सामान्य  रूप  में  »

 विश्व  रोजगार  सम्मेलन  में  दिए  गए  श्रम  मन्त्री  जी  के  भाषण  में  दिया  गया  जिसकी  एक  प्रति  19

 1976 को  ता  रांकित  qe  संख्या  138  के  उत्तर  में  पहले ही  सभा की  मेज पर  रखी  गई  थी  |

 कोयला  खानों  से  दूषण

 1720.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  कया  स्वास्थ्य
 श्र  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह

 बताने  नकी  कृपा  करेंगे  क्रि

 क्या  सरकार  का  ध्या
 इन  रिप

 af  की  are  दिलाया  गया  है  कि  कोयला  खानों  से  दूषण
 स्वास्थ्य  के  लिए  woaTHa  अधिक  हानिकारक  सिद्ध  भ्रौर
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 4  1898  )  लिखित  उत्तर
 हटा

 यदि  तो  इस  बारे में  क्या  कदमें  उठाए  गए  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उपमंत्री  Yo  के०  एस०

 जीਂ  नहीं  ।  कोयला  खानों  से  होने  वाला  दूषण  स्वास्थ्य  के  लिए  wey  पर्याव'रणिक  दूषण  की  अपेक्षा

 कम  हानिकारक  होता  है  ।  कोयला  खानों  में  दूषण  को  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  खान  भ्रनुसन्धान  स्टेशन

 खान  सुरक्षा  महा  निदेशा  का  रखाना  परामर्श  सेवा  महानिदेशालय  आर  श्रस  aras

 तथा  कोयला  खान  धनबाद  द्वारा  प्रावश्यक  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  इंडियन  श्रायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  प्रशासक  के

 पद  पर  सं  क्त  सचिव  की  नियक्ति

 1721.  श्री  इन्द्रजीत  गप्त  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मन्त्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 कया  उनके  मन्त्रालय  के  एक  सचिव  को  राष्ट्रीयकृत  इण्डियन  एण्ड  स्टील

 कम्पनी  के  प्रशा  सक  के  पद  पर  तथा  प्रबन्ध  बो  के  एक  सदस्य  के  रूप  में  भी  निशक्त  किया  गया  श्रौरਂ

 (a)
 द  तो  क्या  ऐसा  करना  प्रशासनिक  सुधार  श्रायोग  की  सिफारिशों  wre  सरकारी

 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  लोकसभा  1971-72),  प्रतिवेदन

 लोकसभा  1969-70)  श्र  प्रतिवेदन  लोकसभा  1975-76)  की  सिफारिशो ंके

 विरुद्ध  नहीं हैं  ।

 इस्पात  शौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  ware ) :  )  ate  इस्पात  श्र

 खान  मस्त्रालय  (stare  के  भूतपूर्व  संयुक्त  संचिव  श्री  वी०  के ०  दरे  की  25  1975 ~

 से  इण्डियन  श्रायरन  एण्ड  tala  कम्पनी  लि०  का  पर्ण  कालिक  प्रशासक  तथा  कम्पनी के
 मण्डल  का  सदस्य  नियुक्त  किया  गया  है  ।  चूंकि  यह

 पृर्णका  लिक  नियुक्ति  है भरत  प्रश्न  के  भाग

 उल्लिखित  सिफारिशें  इस  मामने  में  लागू  नहीं  होती  हैं  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  ्य

 1722.  चचौ०  रास  प्रकाश
 :

 क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मन्त्री  यहਂ  बता ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  दिल्‍ली  परिवहन  की  श्राय  में  गत  कुछ  महीनो  के  दौरान  काफी  वृद्धि  हुई  श्रौर

 यदि  तो  टिकटों  की  बिक्री  शौर  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  पर  जुर्माना
 लगाकर  वसूल की  गई  राशि  से  होने  वाली  प्राय के  प्रांकड़े  क्या  हैं  ?

 Walaa  सें
 (si नौवहन  श्र  परिवहन  द दै  ASS दे  |  NATAL

 श्री  दलबीर  fag):  इसमें  का  फी  सुधार

 हुआ है
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 seamed

 1975  से  1976  तक  की  श्रवधि  के  दौरान  बिना  टिकट  के  यात्रियों

 से  वसूल  यातायात  ara  are  जुर्माने  की  राशि  माहवार  नीचे  दी  गई  है  ———

 nn  >  aac

 fewer ay  बिना

 लाखों  यात्रियों सेਂ  वसूल

 माह  की  गई  जुमनि  की

 राशि

 लाखों  में

 75  140  28  1.03

 75  150  42  ~92

 175  147  15  .47

 147  91  76.0
 75

 76  156  49  1,34

 76  157  10  न्त्उ

 76  173  57  55

 76  173  53  72

 76  185  73  1.67

 76  186  65  84

 76  59  जे

 अ
 199

 a  ी

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  से  दुर्घटनाएं

 1723.  चौ०  राम  प्रकाश  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहत  मन्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसी  दुर्घटनाश्रों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  जो  दिल्‍ली  परिवहन  fana  की  बसों  में  हुई

 atk

 यदि  तो  इस  वर्ष  के  पहले  महीनों  में  कितनी  दुर्घटनाएं  हुई  4.0  ऐसी  दुघंटनाएं

 रोकने के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag)  :  जो  हां  ।

 परिचालित  प्रति  लाख  कि०  मी
 ०  दुघेटनाश्रों  की  संख्या  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 1-1-76  से  30-6-76  की  श्रवधि  के  दौरान  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  की

 1246  geared  हुईं  ।  दुर्घटनाश्रों  को  रोकने  के  लिये  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गये  हैं  :-  -

 (1)  केवल  उन  व्यक्तियों  को  चालक  की  नौकरी  पर  भर्ती  किया  जाता  है  जिनका  कम  से

 -_  लभ कम  भारी वा  ट्  न  चलाने  का  तीन  वर्ष  कौ  अर  ग्रा
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 उत्तर

 (2)  नये  भर्ती  किये  गये  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  स्कूल  में  गहन  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  तथा

 उनके  सफलता  पुर्वक  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  की  समाप्ति  के  पश्चात्‌  ही  उन्हें  नौकरी  दी

 जाती  है  ।

 (3)  नये  भर्ती  किये  गये  व्यक्तियों  को  डाक्टरी  जांच  करवानी  होती
 है  जिससे  कि  उनकी

 शारीरिक  स्वस्थता  तथा  दष्डि  तीक्षणता  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।

 (4)  ate  गति  की  रोकथाम  के  लिये  शहरों  में  गति  की  afar  rat  40  कि०  मी०

 प्रति  घंटा  निर्धारित की  गई  है  ।

 (5)  यातायात  पुलिस  ने  कुछ  सड़कों  पर  बस  लने  बनाई  है  ।

 (6)  द्घंटना  रहित  रिकाड  वाले  चालकों  को  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  ।

 कृषि  श्रमिकों  को  न्यनतस  मजरी

 1724.  श्री  रेण  पद  दास  :  क्या  मन्त्री यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं
 जहां

 कृषि-श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजूरी  8  रुपये  10  पैसे  देना

 हो  चुका  और

 (z)  क्या  बंगाल  स्थित  राज्य  क्षि  रेशम  उत्पादन  फार्मों  ate  केन्द्रीय  रेशम

 अनुसन्धान  केन्द्र
 न ेसरकारी  नीति  के  रूप  में  न्यूनतम  मजूरी  को  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  &

 ?

 श्रम  में
 उपमंत्री  बालगोविन्द  :  गौर  क्षित  सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  ग्रौर  ज  से  ही  प्राप्त  सदन  की  मेज़  पर  रख  दी  जाएसी  |

 काण्डला पत्तन  के  एक  श्रमिक  का  डब  जाना

 1725.  श्री  एम०  कतामुतु ॥

 श्री  डी०  के०  पड़ा ॥

 क्या  नौवहन  परिवहन  मन्त्री  यह  बता  ने  की  छपा  रेंगे कि कि

 क्या  20  1976
 को

 काण्डला
 पत्तन  पर  नारायण  नाम  का  एक  क्रमिक  काम  RZ  रहा

 था  श्रौर  उसी  दिन  शाम  को  वह  गम  हो  गया

 यदि  तो  क्या  उसी  दिन  sear  are  दिन  उसकी  खोज  निकालने  के  लिये  कोई

 कार्यवाही  की  गई

 FAT  22
 मई

 को  उसका
 पत्थरों  से  बंधा  पानी  में  तैरता  हम्ना  मिला  श्रौर

 क्या  उसका  पोस्टमाटंम किया  गया  था  श्ौर  उसकी  रिपोर्ट कया  है  ?

 a क  ई
 नोवहुन  घोर  परिवहन  मन्त्रालय

 में  राज्य  स्त्री  एच०  QHo  त्रि
 |  हों  ।

 दोनों दिन  जेट्टी  के  नीचे
 ate

 सकरी  खाड़ी  के  जल  में  खोज
 की  गई
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 >Y vee  दाएं  हाथ  कीਂ थ 22  1976  XY  कलाई  से  बंधे  हुए  वजन
 के  साथ  शव  तैरता  श्रा

 पाया  गयी  ॥

 श्रंजार  में  सरकारी  श्रस्पताल  में  किये  गये  पोस्टमाटंम  के  उसकी  मृत्यु  का  का  रण

 गला  दबाने  से  सांस  का  रुक  जाना  था  ।  पुलिस  जांच  जारी ह  ।

 धातुत्रों  का  बेकार  जाना

 1726.  श्री  पी०  गंगा  रेड्डी  क्या  इस्पात  शर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की

 क्या  ट्निक्स  श्रौर  ete  फ्लासिस  श्रादि  के  रूप  में  प्रति  वर्ष  बड़ी  भाता

 में  धातुएं
 ay  at  रही  श्रौर

 यदि  तो  इस  प्रकार  gal  के  व्यथ  जाने  को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 हैं  श्रथयवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  श्रौर  सर्वतोमुखी

 इस्पात  कारखानों  में  उत्पादन  प्रक्रिया  में  कुछ  माल  रही  हो  जाता  है  इस  प्रकार  के  रही  माल  में  मुख्यत

 कोक  ब्रीजਂ  धातु  fora  लौह  डोलोमाइट  का  जिंक

 टिन  ara  श्रादि  शामिल  हैं  ।  श्रधिकतर  इस  प्रकार  के  माल  को  का  रखाने  में  ही  लाभदाधक  ढंग  से

 इस्तेमाल  किया  जाता  है  श्रथवा  उसे  बाजार  में  बेच  दिया  जाता  है
 जहां  उसे  परिष्कृत/फिनिश  किया  जाता

 है  are  उद्योगों  में  पुनः  इस्तेमाल  किया  जाता  है

 खनिजों  के  लिए  विकास  उपकर

 1727.  श्री  TS] iy  रास  श्रहिरवार ८

 सरदार  स्वर्ण  fag  सोखी s

 क्या  श्रौर  खान  मंत्री यह  बताने  की  क़्पा
 करेंगे

 कि

 क्या  खनिजों  atc  खनिजों  वाले  क्षेत्रों
 क ेविकास  के  लिए  विकास  उपकर  श्रतिवारयं  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  विकास  उपकर  संबंधी  समिति  दूवारा  1973
 में  की  गई सिफ़ारिशों

 पर  विचार  किया  है  ;  श्रौर

 सरकार  इन  सिफ़ारिशों  at  कब  तक  लागू  कर  देगी  ?

 इस्पात  श्र  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  से  खनिजों

 पर  विकास  उपकर  संबंधी  समिति  की  सिफ़िरिशों  पर  सरका र  gare  विकास  किया  जा  रहा  है  श्रौर  इस

 मामले  में  निकट  भविष्य  में  कोई  फैसला  कर  दिए  जाने  की  संभावना  है  ।

 रकत  से  पथयक ्  किये  गये  प्रतिजन

 1728.  श्री  पी०  गंगा  देव 4  कया  ate  परिवार  नियोजन  मंती  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  ४

 क्या  हाल  के  radars  से  यह  श्राविष्कार  gar  है  कि  संक्रान्त  तिल्ली  श्नौर

 रकत  से  पृथक  किए  गए  शोधित  Shasta  रोग  मुक्त  करने
 को

 समय  होते  हैं  ;
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 लिखित  उत्तर

 यदि  तो  क्या  वे
 मलेरिया

 के  विरुद्ध  प्रतिजनों  की  पैदावार  को  बढ़ाने  में  भी  समर्थ

 हू  ;  शर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के०  एम०  ६

 जी

 ate  wat  भी  श्रध्ययन  किए  जा  रहे  हैं  ।

 दुर्गापुर  fay  इस्पात  संयंत्र  सें  प्रबग्घकों  तथा  कर्मचारी  संघ  के  बीच

 सम्पर्क  व्यवस्था  का  न  होना

 1729.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  FAT  स्पात  ale  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दुर्गापुर  के  मिश्र  इस्पात  संयंत्र  के  प्रबन्धकों  are  हिन्दुस्तान  स्टील  कमेंचारी  संघ  के  बीच

 सम्पकं  व्यवस्था  तथा  विचार  विमशं  का  कोई  माध्यम  नही  है
 ?

 इस्पात  MIT  खान  मंत्री  awa  :  दुर्गापुर  के  मिश्रित  इस्पात  के  कारखाने

 के  प्रबन्धकों  तथा  हिन्दुस्तान  स्टील  एम्पलाइज  यूनियन  के  बीच  विचार-विमर्श  तथा  श्रापसी  परामर्श

 तथा  अ्रनौपचारिक  दोनों  प्रकार  के  माध्यमों  से  किया  जाता  है  ।

 दुर्गापुर  मिश्रित  इस्पात  संयंत्र  की  शीट  मिल

 1730.
 श्री  कुष्ण  चन्द्र  | हाल्दर  नया  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 दुर्गापुर

 के  मिश्रित  इस्पात  संयंत्र  की
 पुरानी

 श्रलाभप्रद  शीट  के  स्थान  पर  श्राधुनिक  मिल

 लगाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 इस्पात  शौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  age  व  इस  समय  वर्तमान  शीट

 मिल  को  बदलने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  विस्तार  के  लिए  Fea aes

 एण्ड  इंजी  निर्यारंग  कन्सलटेन्ट्स  लि०  दुवारा  तैयार  किए  गए  पंजी-निवेश  yd  शक्यता

 प्रतिवेदन  में  इस  शीट  मिल  की  कुल  कमियों  पर  विचार  किया  गया  है  श्र  कुछ  श्रनुपुरक  सुविधाओं
 की  व्यवस्था  करने  का  सूझाव  दिया  गया  है  ।  स्टील  श्रधारिटी  ग्राफ़  इंडिया  fro  इन  पर  विचार  कर

 रहो

 मिश्रित  इस्पात  दुर्गापुर  से  स्टेनलेत  स्टील  का  भेजा  जाना

 1731.  श्री  कृष्ण  चन्द्र हाट  कया  इस्पात AIT  खान  म  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 दुर्गापुर
 स्थित  मिश्रित  इस्पात  संयंत्र

 से
 1976  से  कम  स्टेनलेस  स्टील भेजें

 जाते  रहने  के  क्या  कारण  हैं  ;  A

 स्टेनलैस  स्टील  की  श्रायांत  सम्बन्धी  योजना  क्या  है
 ?
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 Written  Answers  Bhadra  4,  1898
 (Saka)

 इस्पात  शर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  +  दुर्गापुर  के  मिश्र

 इस्पात  के  कारखाने  से  बेदाग  इस्पात  की  चादरों  के  अपक्रय  में  गिरावट  के  मुख्य  कारणों  में

 वस्तु-सुची  में  कमी  करना  [oer  से  पड़े  माल  को  उपयोग  में  रायात  किये  गये  माल

 को  प्राथमिकता  देना  और  adat  तथा  अस्पताल  में  काम  मैं  ara  वाले  उपस्करों  के  निर्माण  के  लिए

 वास्तविक  उपयोक्ता  को  बेदाग  इस्पात  के  श्रायात  के  लिए  अयात  नीति  को  उदार  बनाना  है  ।

 (@)  वर्तमान  नीति  में  निम्नलिखित  मदों  के  आयात  की  व्यवस्था  है  —_eom

 (1)  कुछ  शर्तों  के  साथ-बेदाग  उद्योग  के  लिये  ताप  प्रतिरोधक  इस्पात  की

 वायर  राड  ;

 (2)  पेनों  की  fret  बनाने  वाले  उद्योग  रेजर  ब्लेड  घड़ियों  की  चेनें  बनाने  वाले

 उद्योग  झर  सर्पिल  श्राकार  के  गास्केटों  के  लिए  ठण्डी  बेलित  बेदाग

 प्रतिरोधी  इस्पात  की  प्ती  ;

 (3)  घड़ी  उद्योग  के  लिये  ठंडी  बेलित  तथा  गर्म  बेलित  क्वायल ;

 (4)  कुछ  विशिष्ट  झौद्योगिक  कार्यों  के  लिए  कुछ  साइजों  में  बेदाग  इस्पात  की

 पत्ती  श्रौर  क्वायल  ;

 (5)  अपन  जनरल  लाइसेंस  देने  की  नीति  के  श्रन्तर्गत  wera  में  काम  श्राने  वाले

 उपस्करों  श्नौर  बतंनों  के  लिए  बेदाग  इस्पात  की  चादरें  Hie  पत्ती  यह  केवल  खनिज

 तथा  धातु  व्यापार  निगम  तक  ही  सीमित  है  जो  श्रायात  किये  गये  माल  को  पुन

 निर्धारित  श्रारक्षित  मूल्य  पर  बेचेगी  ।

 पंजीक्त  निर्यातकों  के  लिए  आयात  नीति  में  भी  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  बनाई  जाती

 है  प्नौर  जो  इसका  श्रनुपालन  सुनिश्चित  करता  कुछ  उत्पादों  जिसमें  बेदाग  इस्पात  के

 अ्रस्पतालों  में  काम  झ्ाने  वाले  उपस्कर  श्रादि  शामिल  के  निर्यात  के  बदले  बेदाग  इस्पात  प्रतिरोधक

 इस्पात  की  प्लेटों  श्रौर  पत्तियों  का  श्रायात  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 ATSm-aq  शौर  खम्भों  के  ऊपर  सीधी  लाइनों  की  स्थापना  पर  लागत

 1732.  श्रो  चपलेन्दू  wera  ;  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 100  किलोमीटर  की  दूरी  पर  स्थित  दो  स्थानों  के  बीच  माइक्रो-वेव  स्थापित  करने

 तथा  खंभों  के  ऊपर  सीधी  टेलीफ़ोन  लाइनें  लगाने
 पर  तुलनात्मक  रूप

 से  कितनी  पूंजीगत  लागत  art

 इन  दो  भिन्न  प्रकार  की  दूर  संचार  प्रणालियों  के  रख-रखाव  पर  प्रतिवर्ष  कितनी  लागत

 ट्रंक  कालों  की  क्रियान्विति  को  परत नावल  शतता  के  हिसाब  से  माइक्रो-वेव  तथा  टेलीफोन
 लाइनों  की  तुलनात्मक  रूप  से

 कार्य  कुशलता  कैसी  है  ?
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 26  1976  लिखित  उत्तर

 संचार  मंत्री  दांकर  दयाल  aut)  १  Wiz  )  श्रनिवायें रूप  से  खंभे  पर  दी

 गई  लावनों  पर  खुले  तार  वाली
 के

 रियर  प्रणालियां  छोटी  क्षमता  वाली  प्रणालियां  हैं  जो  किसी  मार्ग

 पर  लगभग  60  स्पोच  सक्रिट  तक  देती  हैं  जबकि  मा  इक्नो-वेव  प्रणालियां  बड़ी  क्षमता  वाली  प्रणालियां

 होती हैं  जो  120 से  1800  चैनल  या  इससे  भी  श्रधिक  चैनल  उपलब्ध  करातों  इसलिये  खुले

 तार  वाली  कैरियर  प्रणालियां  उन  मार्गों  पर  लगाई  जाती  है  जिन  पर  यातायात
 कम  होता  जबकि

 माईक्रो-वेव  प्रणालियां  झधिक  यातायात वाले  मार्गो  पर  लगाई  जाती है  ।  इन  दोनों  प्रकार  की

 लियों  की  पूंजीगत  लागत  शौर  वार्षिक  प्रभारों  का  तुलनात्मक  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  — a

 1  ललना

 प्रणाली  का  प्रकार  चेनलों  की  संख्या  पूंजीगत  लागत  वार्षिक  प्रभार
 ा

 लाखों

 खुले  तार  वाली  लाइन  60  49,  53  7.43

 120  70 2  जी-एच-जेड  माइक्रोवेव  14

 जी-एच-जेड  माइक्रोवेव  300  106  21,2

 जी-एच-जेड  माईक्रोवव  1800  370  74

 (7)  (i)  99.99  प्रतिशत  की  कार्यकुशलता  के
 fat  माइक्रोवेव  प्रणालियाँ  बनाई  गह

 (ii)  खंभों  पर  दी  गई  लाइनों  की  कार्यकुशलता  मौसम  संबंधी
 भू-भाग

 श्रादि  जैसी  fairer  बातों  पर  iy fz FT  होती  है  एक  अच्छी  लाइन  से  यह  grat
 की  जाती है  कि  वह

 80
 से

 85
 प्रतिशत की  कार्यकुशलता  देगी

 (iii)  ट्रंक  सकिट  माध्यम  कार्यकुशलता के  श्रलावा  ट्रंक  कालें  लगाने  क  प्रतिश्त

 माग  पर  यातायात का  सीमान्त  टेलीफ़ोन  प्रणालियों  की
 कार्यकुशलता

 ग्रादि  जेसी  अन्य  कई  बातों  पर  निभंर  करता

 राची  site  रामगढ़  श्रौद्योगिक  क्षेत्रों
 के  झ्रास-पास  फिलेरिया  रोग  कौ  घटनाएं

 कृपा  करेंगे कि  :

 1733.  श्री  Weta  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 (#)  बोकारो  रांची  ate  रामगढ़  श्रौदयो
 क्षेत्रों  में  तथा  उनके  श्रास-पास id  1974,  1975  तथा  1976  के  दौरान

 घटनाओं  की  जानकारी  मिली  ;

 फ़िलेरिया  रोग  की  कितनी

 (@)  इस  संबंध
 में  क्या

 कदम
 उठाए

 गए
 श्रौर  उनके

 शब
 तक

 क्या
 परिणाम  निकले  €;  झीर
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 Written  Answers  August  26,  1976

 इस  काय  पर  वर्ष  वार  कितनी  राशि  खच  की  गई  ?

 स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  के०  एम०

 राज्य  स्वास्थ्य  अधिकारियों  दवा रा  भेजी  गई  सुचना  के  गतसार  1974  में  रांची  में  फाइलेरिया

 की  एक  घटना  तथा  1975
 में  छः  घटनाएं  हुई  घनबाद में

 में
 1974

 में  कोई  घटना होने
 की  सूचना

 नहीं  मिली  है  किन्तु  1975  में  93  घटनाएं  हो  जाने  की  खबर है  ।  पश्चिम  बंगाल  के  दुर्गापुर  ्रौर

 प्रासनसोल  क्षेत्रों  तथा  बिहार  के  बहीं  ate  रामगढ  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  बोकारो

 इस्पात  काम्पलक्स  में  की  कितनी  घटनाएं  हुई  इसके  बारे  में  सुचना  तरन्त  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 देश  के  जिन  जिलों  में  सर्वेक्षण  नहीं  हो  पाया  जिनमें  बिहार  का  हजारीबाग  श्र

 पश्चिम  बेंगाल  का  बदवान  जिला  भी  शामिल  फ़ाइलेरिया  कहां-कहां  है  यह  देखने  के  लिए  प्रयत्न

 किए  जा  रहे  रांची  नगर  में  फ़ाइलेरिया  निवारण  उपाय  1958 में  बरते  जाने  इस

 रोग की  प्रकोप  दर  जहां  1958  में  5  प्रतिशत  थी  वह  घट  कर  1975  में  0.  1  प्रतिशत हो  गई ।

 धनबाद  नगर  में  फ़ाइलेरिया  नियंत्रण  उपाय  1975  में  शरू  किए  गए  ।  इस  रोग  के  एक  चिरकारी

 रोग  होने  के  कारण  इन  नियंत्रण  उपायों  के  प्रभाव  के  बारे  में  इतनी  जल्दी  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 भारत  सरकार  राष्ट्रीय  फ़ाइलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रमों  के  श्रन्तगत  राज्य  सरकार
 को

 सामग्री  झ्नौर  उपकरण के  रूप  में  सहायता  प्रदान  करती है  ।  धनबाद  are  दुर्गापुर के  लिए
 दी

 गई  केन्द्रीय  सहायता  इस  प्रकार  है

 1974  1975

 eee  wet  oe

 Bo  Go

 रांची  44,000  16,000

 धनबाद  31,000  55,000

 ——
 दुर्गापुर  47,000

 इस  रोग  के  सम्बन्धी  कार्यों  को  करने  में  जीਂ  खे  झ्राता है  उसे  राज्य  सरकार  पुरा

 करती है

 Motorised  Cycle  Rickshaws  in  Delhi

 71734.  Shri  Mohan  Swarup:  Will  the.  Minister  of  Shipping  and  Transport  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have.under  consideration  a  scheme  to  motorise  the

 cycle  rickshaws,  operating  in  Delhi;

 (b)  whether  a  dealer  has  been
 given

 the  contract  for  the  supply  of  such  rick-
 shaws;  and

 (c)  if  so,  the
 progress

 made  in  this :  gard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Dalbir  |
 Singh):  (a)  Yes.

 (by  No
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 4  1898  (7% ) )  लिखित
 उत्तर

 (c)  The  Delhi  Administration  issued  an  order  on  17-7-1976  permitting,  on  an

 experimental  basis,  the  plying  of  cycle  rickshaws  fitted  with  an  engine  of  the  type
 that  may  be  approved  by  them,  This  facility  has  been  limited  to  existing  cycle
 rickshaws  only  and  for  plying  in  the  trans-Jamuna  areas,

 So  far,  no  owner/driver  of  any  cycle  ricksaw  has  come  forward  for  obtaining
 certificate  of  fitness  to  operate  motorised  rickshaws,  in  terms  of  the  orders  issued

 by  the  Administration,

 एसोसिएटेडਂ  सीमेंटਂ  कम्पनी  की  आर  भविष्य  निधि  को  बकाया  रादि

 1735.  थ्री
 ज्ञानेदवर  प्रसाद  यादव

 :  कया  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 एसोसिएटिड  सीमेंट  कम्पनी  विशेषकर  उसके  दिल्‍लीਂ  जोन  की  श्रोर

 गत  तीन  वर्षों  में  वर्षवार  कमंचारी  भविष्य  निधि  की  कुल  कितनी  राशि  बकाया  रही हूँ  :

 अर

 उक्त  राशि  के  कम्पनी  द्वारा  जमा  न  कराये  जाने  के  क्या  कारण हैं  त्ौःर  इस

 मामले  में  सरकार  ने  क्या  की  है  ?

 शस  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  भविष्य  प्राधिकारियों

 ने  सूचित  किया  है  कि  tag  एसोसिएटेड  yar  कम्पनीज  लिमिटेड  के  एकक  ate  विशेष

 रूप  से  दिल्‍ली  क्षेत्र  में  प्रतिष्ठान  नियमित  रूप  से  श्रनुपालन  करने  की  सुचना  देते  रहे  हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  से  नि  प्रतिष्ठान  के  विरुद्ध  भविष्य  निधि  को  कोई  राशि  बकाया  नहीं  है  ।

 प्रश्नਂ  नहीं  उठता  |

 एसोसिएटेड  सीमेंट  कम्पनी  दारा  aface  निधि  का  भूगतान  न  किया  जाना

 1736.  श्री  arasaz  प्रसाद  क्या
 श्रम

 मंत्री  ्  बताने  की  कपा  करेंगे

 क

 एसोसिएटेड  सीमेंट  जोन  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  feta  बार
 भविष्य  निधि  की  राशि  का  भुगतानਂ  नहीं  गया  1

 इसके  लिए  उक्त  कम्पनी  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  at

 राशि  जसा  न  कराने  के  लिए  कौन  श्रधिकारीਂ  जिम्मेदार  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  वर्सा  :  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने

 निम्न  प्रकार  सुचित  किया  है  :

 मैससे  एसोसिएटेड  सीमेंट  कम्पनी  लिमिटेड  के  एकक  ate  विशेषकर  दि ली  क्षेत्र

 के  प्रतिष्ठान  ग्रनुपालन  समय
 शौर  निवंत्रित  रूप  से

 भेज  रहे  हैं  ;.  we

 श्रौर  (  स्  रप  नहीं  उठता  ।
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 Written  a

 Bhadra  4,
 1898

 (Saka}

 विदेशों  में  भारतीय  विद्यार्थी

 1737.  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  fata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  भारतीय  इतिहास  ate  भारत  में  नवीनतम  परिस्थितियों

 में  हुत  पाठ्यक्रम  की  व्यवस्था  करने  का  है  जिससे  श्रमरीका  ate  अन्य  देशों  की  यात्रा  पर

 जाने  वाले  व्यक्ति  भारत  का  अच्छा  चित्र  पेश  क्र  सकें  ;  श्र

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  देशों  में  स्थित  wot  दूतावासों  को  ae  रादेश

 देने  का  है  कि  वे  उनके  नियमित  हि सेसम्पक  बनाये  रखें  तथा  समय  समय  पर  उन्हें

 शौर  पैम्फलेट  सप्लाई  करते  रहें  तथा  देश  a  जाने  वाले  प्रतिष्ठित  यात्रियों  के

 उपलब्ध  होने  पर  बंठकों  की  व्यवस्था  करें  ?

 at  जिन fata  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिपिनपाल  :
 मामलों  में  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  था  श्रनुमोदित  शिष्ट  मण्डलों  ate  के  विदेश

 जाने  के  बारे  में  सरकारी  तौर  पर  स्पष्  सुचना  प्राप्त  हो  जाती  है  उन्हें  विदेश  मंत्रालय  द्वारा

 भामतौर  पर  ब्रीफ  किया  जाता  है  तथा  समुचित  साहित्य  उपलब्ध  करा  दिया  जाता  है  ।

 इसीਂ  प्रकार  की  कार्रवाई  हमारे  विदेश  स्थित  मिशनों  द्वारा  भी  की  जाती  है  जो

 उनकी  यात्राओं  के  दौरान  बराबर  संपर्क  रखते  हैं  ate  जब  भी  तथा  संभव  होता

 है  उनके  लिए  बैठकों  का  orator  करते  हैं  ।  इसके  श्रलावा  हमारे  विदेश  स्थित  मिशनों  से

 यहं  कहा  गया  है  कि  उनके  पास  जो  भी  भारतीय  यात्री  are  उन्हें  विभिन्न  सामयिक  प्रश्नों

 से  समुचित  रूप  से  श्रवगत  कराने  के  उद्देश्य  से  वे  उनसे  निकट  संपर्क  रखें  ।

 weal  के  लिए  सीसे  का  सानवीकरण

 1738.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :

 शी  वाई०  ईदवर  रेड्डी  :

 क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नम्बर  वाले  ऐनकों  श्रौर  धूप  दोनों  के  लिए  घटिया  किस्म  के

 सीसे  से  बने  लैन्सों  की  बिक्री  देश  के  बड़ें  शहरों  में  बड़े  पैमाने  पर  हो  रही  है  ;

 क्या  ऐसे  सीसे  से  निर्मित  ऐनकों  ate  चश्मों  के  प्रयोग के  परिणामस्वरूप  बहुत

 से  लोगों  की  नेत्र-ज्योति  श्रौर  खराब  हो  जाती  है  ;  भर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कायवाही  की  जा  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  ght  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  Oa-W aT  (sit  To  |. . है  एस०  :

 श्र  जी  at
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 26  1976  लिखित  उत्तर
 =o

 सरकार  को  इस  समस्या  की  जान  है  ale  इस  बारे  में  क्या  श्रावश्यक

 कंद्म  उठाए  जाएं  उन  पर  विचार  कर  रही

 Hindustan  Zinc  Limited,  Udaipur

 1739.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mineg  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  estimates  of  production  prepared  by  the  Hindustan  Zine  Limited,  Udai-

 pur  for  1974-75  and  1975-76  and  the  actual  production  during  that  period;

 (0).  the  efforts  made  by  the  Company  to  increase  the  production;  and

 (ce)  the  profits  earned  by  it  during  the  yedrs  1974-75  and  1975-76?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdey  Prasad):

 (ay  to  (ce)  Targets  and  actual  production  of  Hindustan  Zinc  Limited  and  the  pro-
 fits  made  by  the  company  during  1974-75  and  1975-76  are  given  below:—

 (figures  in  tonnes)

 a  a

 Zinc  Lead
 metal  metal

 Cadmium  Single
 metal  super

 phosphate

 —  a

 1974=75:

 e Target  15,400  3,600  40  55,000

 Actual  production  135952  4,109  46  50,670

 Profits  made  (before  tax)  Rs.  893°45  lakhs

 1975-76?

 के  e Target  145750  6,000  50,000

 Actual  Production  49 16,031  $9155  उद  20,028

 Profits  made  (before  tax)  Rs,  1076  lakhs  (provisional)

 *Low  production  due  to  poor  off-také  of  single  super-phosphate  during  1975-76.

 The  capacity  of  the  smelter  at  Debari  is  being  increased  from  18,000  tonnes  to

 45,000  tonnes  per  annum.  The  Hindustan  Zine  Ltd,  is  also  setting  up  a  new

 zine  smelter  at  Visakhapatnam  (Andhra  Pradesh)  based  on  imported  concentrates

 with  a  capacity  of  30,000  tonnes  per  annum,  Both  the  schemes  of  Hindustan

 Zine  Ltd.  are  likely  to  materialise  by  the  end  of  1976.

 The  Company’s  Lead  Smelter  at  Tundoo  (Bihar)  is  under  modernisation  to
 realise  annua]  lead  production  of  8,000  tonnes.  In  addition,  a  lead  plant  of  10,000
 tonnes  per  annum  capacity  is  being  set  up  by  the  company  in  the  Visakhapatnam
 Zine  Smelter  Project  which  is  likely  to  be  commissioned  in  1976-77,
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 Papers  laid  on  the  Table

 ae  नागा  August
 26,  1976

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर
 *

 मुझे  श्रासनसोल  से  तार  wal  है  ।  स्र्त

 मेरा  निवेदन  है  कि

 aay अ्रध्यक्ष  महोदय :  सभा  में  इस  तरह  किसी  ar  मले  को है  ह  जर  ज  प्  gt  उठाना  चाहिए  |

 ग्रापको  सब  से  पहले  मुझे  इस  की  सुचता  देनी  चाहि  े  ।  अप  एक  गलत  प्रथा  कायम  कर

 रहे
 हैं

 श्री  चन्द्र  हाल्दर  :  मैं  ने  fra चय  On  at  IST
 997  से

 अ्न्तगंत  सूचना थ्
 दी

 हैं

 meat  सहोदय :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  |  az  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  |

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 श्रौषघ  तथा  सौन्दर्य  प्रसाधन  अधिनियम  के  श्रन्तर्गत  अधिसुचना

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के०  एम०  :

 श्रौषघ  तथा  सौन्दर्य  प्रसाधच  1940  की  धारा  38  के  श्रत्तगंत  अआऔषध  तथा  सौन्दय

 प्रसाधन  1976  तथा  झरंग्रेजी  संस्करण  को  एक  जो

 दिनांक  24  1976  a
 भारत  के  में  झधिसूचना  संख्या  सा०  ato  fac  1098

 में  प्रकाशित  हुए  सभा  पटल
 रखता  हूं  ।

 में  रखी  देखिए  stent  geo  Zto  1226/76  )

 विदेशी  शभिदाय  ata frre  के  श्रन्तर्गत  श्रधिसूचनाएं

 संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपमंत्री  बी०  श्री

 एच०  मोहसिन  की  ate  से  पैं  निम्नलिखित  ष्ल्ल  सभा  पडल  पर  रखता  8

 (1)  विदेशी  झभ्िदाय  1976  की  are  1  की  उपधारा

 “3)  कें  orate  जारी  गई  संख्या  aro  aio  नि  755

 प्  )  तथा  की  एक  जो  दिनांक  v ः  TES,

 1976  के  भारत  के  साजपत्न  में
 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (2)  विदेशी  afaara.  1976  wy  37  की

 उपधारा  (3)  के  ग्रन्तगं त  विदेशी  श्रभिदाय  1976

 तथा  ist  की  एक  जो  feats  1976

 के  भारत  के  में  संख्या  ato.  सां०  नि०  756  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ॥

 [ware  में  रखे
 देखिए  एल०

 टी०  11227/76]
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 4  1898  (1)  सभा  पटल  पर  रख  गये  पत्र

 alaware  मोटरयान  कराधान  श्रधिनियम  के  श्रन्तर्गंत  श्रघिसचनाएं  श्र

 एक  frat

 मैं  निम्नलिखित नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  (at  दलबीर

 पत्र  सभा  पटल  प  रखता  प्र्

 (1)  तामलचनाड  राज्य  सम्बन्ध  में  राष्टपत्ति  द्वारा  दिनांक  31  ज्तिरों  1976

 साथ  पठित को  जारों  को  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  वे

 तमिलनाड  मोटरथान  कराधान  अधिनियम  1974  की  घारा  25  की  उपधारा

 (2)  के  श्रन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  wast  संस्करण )

 की  एक-एव  प्रति

 जी  ०झ्ो  WHo  2242  जो  दिनांक  14  1974  के  तमिलनाड

 सरकार  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी

 1975  के  तमिलनाडू जी०  झो० |
 879  जो  दिनोंक  11

 सरकार  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  ढारा  तमिलनाडु  HET

 में यान  कराधान  निधम  1974  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ।

 जी०श्नोग्एम०  1975  जो  दिनांक  19  1975  के  तमिलनाड़

 सरकार  में  satiny  ई  थी

 जी०श्रो०्एम०  63  जो  दिनांक  12  1976  के  तमिलनाडु
 wo 1 ar सर्व  र  राजपत्र  में  प्रकाशित  हई  थी

 976  के  तकमिलनाड जी०श्रो०्ए म०
 397  जो  दिनांक  17  मार्च

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  ई  थी

 जीं०श्रो०एम०  414  जो  festa  24  मार्च  1976  के
 तसिलनाडु सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०श्रो०एम०  427  दिनांक  24  1976  के  afeernre  सरकार

 राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी

 (a3)  ).  जीं०य्ो०्एम०  746  जो  fours  1  ayer  1976  के  fare

 सरकार  राजपत्न
 ha

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 633  जो  दिनांक  7  स्रप्ल  1976 के  तमिलनाड़  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हई  थी

 जी०श्रो०एम०  834  जो  feria 9 9  ate  1976  के  तमिलनाड

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी

 840
 जो  दिनांक  9  1976  के  तपिलन  डि

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई थी

 जी०  ाण  एम०  704  जो  दिनांक  14  अ्रप्रल  1976  का  तमिलनाड

 सरकार  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।
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 जी०  श्रो ०  एम०  831  जो  दिनांक  28  1976  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ॥

 जी०  द्ो ०  एम०  893  जो  दिनांक  5  1976
 >
 mn  तमिलनाडु

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 )  जी०  भरो ०  एम०  922  जो  दिनांक  12  1976  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एम०  923  जो  दिनांक  12  1976  के  तमिलनाडू

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 तमिलनाडु  ग्रामीण  सड़क  विकास  निधि  1976  जो  दिनांक

 19  1976  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  संख्या

 जी०  lo  एम०  949  में  प्रकाशित
 हुए  थे

 (HzsTes)  जी०  झरो ०  एम०  988  जो  दिनांक  19  1976  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ॥

 1976  के  तमिलनाडु जी०  श्रो ०  एम०  1053  जो  दिनांक  26

 सरकार  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 1976  के  तमिलनाडु जी०  श्रो०  एम०  1056  जो  दिनांक  26

 सरकार  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 1976  के  तमिलनाडु (zaara )  जी०  श्रो०  एम०  1104  जो  दिनांक  2

 सरकार  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 1976  के  तमिलनाडू जी०  श्रो ०  एम०  1113  जो  दिनांक  2

 सरकार  में  प्रकाशित  हुई  थी  ॥

 1976  के  तभिलनाडु जी०  ato  एम०  1209  जो  दिनांक  16

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 जी०  lo  एम०  1274  जो  दिनांक  23  1976  के  तमिलनाडु

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एम०  1308  जो  दिनांक  30  1976  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  at  ॥

 जी०  श्रो०  एम०  1393  जो  दिनांक  30  1976  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 )  जी०  झ्रो०  एम०  1660  जो  दिनाक  10  1976  के
 तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (B237Ra )  जी०  झ्नो०  एम०  1439  जो  दिनांक  14  1976
 के

 तमिलनाडु  सरका
 आ a  ma  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 96



 सभा  पटल  पर  रख  गये  पत्र
 1

 26
 1976

 (2)  उपर्युक्त  अधिसूचनाओं  को  सभा  पटल  पर  रखने में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  fart  तथा  wiTAt  ।

 [aware Fi सें  रखे  wat
 देखिए  संख्या  ऐल०टी०

 11228/76]

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  शौर  ot  उपबन्ध  ऑ्रधिनियम  के  अन्तर्गत

 अर  कमेंचारी  भविष्य  निधि  तथा  प्रकीर्ण

 उपबन्ध  श्रधिनिर  इत्यादि

 श्रम  dare  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  .  मैँ  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 q  रखता  ट

 (1)  खान  भविष्य  निधि -  ait  प्रकी्ग  उपबन्ध  1948  की

 धारा  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  अ्रधिजूवनाओओं  तथा  भ्रंग्रेजी

 की  एक-एक  प्रति

 कोयला  खान  भविष्य  1976  जो  दिनांक

 12  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  संख्या  सां०  सा ०  नि०

 845  में  प्रकाशित  हुई  थी  ॥

 ate  प्रदेश  कोयला  खान  भविष्य  निधि  स्कीम  1976  जो

 दिनांक  12  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  ग्रधियूवना  संख्या

 ato  ato  नि०  846  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 स्कीम राजस्थान  कोबला  खान  निधि
 >

 1976,

 जो  दितांक  12  1976  के  भारत  रि  राजपत्र  में  ग्रधिमुकना
 संख्या  सा०  सां०  नि०  847  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 x  )  नवेली  कोबला  खान  भविष्य  निधि  1976  जो

 दिनांक  12  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  संख्या

 सा०  सां०  fro  848
 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 कोयला  खान  निक्षेप  सम्बन्धित  बीभा  1976  जो  दिनांक  28

 1976  त्या  21  1976
 Dee

 के  भारत  ध्  में  अ्धिपुवता  संख्या  सा०्सां०  fro

 487  (&)  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (2)  उपर्युक्त  ग्रधिसूवनाश्ों  को  सभा  पटल  पर  रब्ते  में  हुए  विलम्ब  के  aro

 बताने  वाले  पांच  विवरण  तथा  wast  ।

 [wate में  रखो
 देखिये

 संख्या  एल०ठी०  11239/75]

 ्
 (3)  aaa  भविष्य  निधि  तथा  cater  उपबन्ध  अधि  कल् चल िन म  1952  को  धारा

 की  उपबारा  (2)  के  अस्तगत  निम्नलिखित  (feat  तथा

 अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  —_—

 कमेंचारी  भविष्य  निधि
 य  स्कीन  1976,  जो  दिनांक

 24  1976  के  भारत  ने  राजतत्र  में  संख्या  Ato  सां०

 नि०  1103  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 1756  एल०
 द्
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 सा०  साँ०  नि०  1141  जो  दिनांक  31  1976  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  दिनांक  20

 1976  की  श्रधिसुचना  संख्या  सा०  सां०  fro  395  में  कतिपय  संशोधन

 किये  गये  हैं  ।

 कमंचारी  निक्षेप  सम्बन्धित  stat  1976  जो  दिनांक  28

 1976  तथा  21  1976

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  wo  ato  fro  488

 थे  प्रकाशित  हुई  थी

 [waver  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  11230/76]

 (4)  कमेंचार्र गी  भविष्य  निधि  तथा  कुटुम्ब  पशन  निधि  स्कीम  के  1974-75  के

 कॉर्ययारण  सम्बन्धी  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  wat  की

 एक  प्रति  |

 में  रखी  ws  देखिये  संख्या  एल०टी०  11231/76]

 {5)  मेरास  बिसरा  लाइम  स्टोन  कम्पनी  बिरभित्नापुर  को  कंफ्लास

 वैस्ट  लाइम  wie  खान  में  12  1975  को  हुई

 घातक  दुर्घटना  के  प्रतिवेदन  (feat  ंग्रेजी  को  एक  प्रति  ।

 में
 रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ती०  11232/76]

 has
 हेसलांग  कोयला  जिला  हजारीबाग  म (6)  28

 [1  975
 को  हुई

 घातक  दुर्घटना  के  प्रतिवेदन  तथा  श्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 [waver  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  11232/76]

 (7)  मैसर्स  कोल  भाइन  अथारिटी  लिभिटेड  कोल  इंडिया  की

 अरा  कोयला  खाने  में  14  1975  को  हुई  घातक  दुबेटना  के  प्रतिवेदन

 war  wash.  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11232/76]

 (8)  तमिलनाडू  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976

 को  जारी  को  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित

 तमिलनाडू  जलपान  प्रतिष्ठान  1958  की  धारा  29  की  उपधारा

 (4)  के  श्न्तगंत  अधिसूचना  संख्या  जी०  झ्रो०  एम०  1006  की  एक  प्रति
 जो  दिनांक  1  1976  के

 तमिलनाडु
 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडू  जलपान  प्रतिष्ठान  faerar,  1959  में

 कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ।

 [wares  में  रखी
 गई

 ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11233/76]

 (9)  उपयुक्त  श्रधिसूचना  का  हिन्दी  संस्करण  साथ-साथ  सभा  पटल  पर  नਂ  रखें

 जाने  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  ( feed  तथा
 भंप्रेजी  संस्करण

 (Ware  में  रखी  देखिये  संख्या  एल०टी०  11233/76 )
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 1898  )  राज्य  सभा  से  संदेश

 (10)  गुजरात  राज्य  के  सम्बन्ध  में
 राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  12  1976

 को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  ख़ण्ड  के
 साथ  पठित  झ्रौद्योगिक

 विवाद  1947  की  धारा  38  की  उपधारा  (5)  के

 अरौद्यागिक  विवाद  fare,  1976  (farat  तथा  ७

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  3  1976  के  गुजरात  सरकार

 में  भ्रधिसूचना  संख्या  Ho  एच०  श्राई  176०

 wa  में  ध्रकाशित  हुए  थे  ।

 प्रिंालय में  रखी  गई  ।  देखिये
 संख्या  एल०  टी०  11234/76]

 (11)  तमिलनाडू  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976
 '

 की  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  संविदा

 श्रम  शआर  1970  की  धारा  35  की

 उपधारा  (3)  के  ग्रन्तगंत  तमिलनाडु  संविदा  श्रम  ् और

 1975  जो  दिनांक  31  1975  के  तमिलनाडू  सरकार

 राजपत्र  में  ग्रघिसुचना  संख्या  जी०  gto  एम०  973  में  प्रकाशित  हुए

 [dara  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  yao  ठी ०  11235/76]

 (12)  उपर्युक्त  अधिसूचना  at  हिन्दी  संस्करण  साथ-साथ  सभा  पटल  परं  ने

 रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 प्रिंथालय  में  रखा  गया ।  देखिये  संख्या
 एल०

 gto  11235/76]

 ewe

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव
 :  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों  सुचना

 देनी  है

 कि  राज्य  सभा  को  लोक  सभा  द्वारा  20  1976  को  पाए  fay
 गये  विनियोग  5)  1976  के  बारे  में  लोक  सभा  से  कोई
 सिफारिश  नहीं  करनी  है  ।

 कि  राज्य  सभा  को  लोक  सभा  द्वारा  23  1976  को  पास  किये
 गये  तमिलनाडु  विनियोग  3)  1976  के  बारे  में  लोक  सभा
 से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी  है  ।

 कि  राज्य  सभा  को  लोक  सभा  द्वारा  23  1976  को  पास  किये
 न् गये  पांडिचेरी  विनियोग  (aerr  3)  1976  के  बारे  में  लॉक  सभा

 से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी  है

 दलाल  एमए  oe  ce  eo
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance  August  26,  1976

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  faqa  की  श्र  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 कावरी  ड्ल्टा  पानी  की  कमी

 Seanty  Supply  of  Water  in  Cauvery  Delta

 के०  गोपाल  :
 मैं  कृषि  wiz  मंत्री  ar  farafatat  ats  महत्व

 के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाता  हूं  शौर  उनसे  प्राथना  करता  हूं  कि  ag  इस  सम्बन्ध  में

 एक  वक्तव्य  दें

 कृष्ण  राज्य  सागर  बांध  तथा  दूसरे  बांधों  से  जल  की  कम  सप्लाई  होने  तथा  मैसुर

 जलाशय  में  कम  जल  संचित  होने  से  कारण  कावेरी  डेल्टा  में  उत्पन्न|  स्थिति  ।

 श्री  के०  लकप्पों  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  यह  प्रक्रिपा  के  बारे  में

 जल  की  कमी  की  स्थिति  केवल  मद्रास  राज्य  में  ही  नहीं  अपितु  देश  में  ger  राज्यों

 में  भी  बनी  हैं  ।  कोटक  में  भी  जल  की  कमी  की  स्थिति  है  ।  जब  कि  बातचीत  चल

 है  मंत्री  भट्टोदय  यहां  वक्तव्य  दे  रहे  हैं  ।

 ्रच्यक्ष  महोदय  :
 शांति  sent  के  fara  के  विरुद्ध  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न

 नहीं  हो  सकता  ।  मैं  इसकी  saute  नहीं  दे  रहा  हैं  ।

 श्री  के ०  लकप्पा  :  श्राप  मेरी  बात  तो  चन  लीजिए  (sazar) )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  उसके  विरुद्ध  भ्रापत्ति  उठा  रहे  हैं  इसकी  श्रनमति  नहीं  दे

 सकता  |  श्राप  सुचना  की  ग्राह्मता  पर  कोई  श्रापत्ति  नहीं  उठा  सकते  |

 श्री  के०  लकप्पा  :  मैं  एसा  नहीं कर  रहा  हूं  ।  मैं तो  यह  go  रहा हं  कि  क्या  यह

 प्रक्रिया के  क्या  जब  जलविवाद  पर  बातचीत  चल  रही  हो  तों  इस  विषय  को  उठाया

 जा  सकता  है  ।

 ग्रच्यक्ष  सहोदण  :  श्री  केदार  नाथ  fag  ।

 aia  और  सिचाई  प्राल  में में  उबमंत्री  (att  केदारनाथ  :  कावेरी  एक  uray

 बसिन  है  जितमें  कर्वाटक  केरल  श्रौर  तमिलनाड  राज्य  ma हैं  तमिलनाड  में  कावरी  पर मंत्ते र

 सबसे  निचला  जलाशय  ।  कृष्णरा ज  सागर  कर्नाटक  में  कावेरी  पर  इससे  ऊपर  का  अगला

 same  है  ।  कर्वाटक  द्वारा  हाल  ही  में  काबिती  wie  हेमावती  नामक  दो  नए  जलाशयों

 निर्वाण  किया  गया  है  ।  कृष्णराज  सागर  के  प्रातत्रवाह  के  वाह-क्षेत्र  में  चालू  मानसून  के  मौसम

 के  दोरान  वा  सामान्य  मात्रा  से  बहुत  कम  हुई  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  कृष्णराज  सागर  में

 जल  सामान्य  मात्रा  से  बहत  कर्म  अया  झार्धात  जन  में  12  do  एम०  ato

 सामान्य  प्रवाह  की  तुलना  में  ।  टी०  एम०  में  68  टी०  एम०  सी०  के  सामान्य

 को  तुलना  20  टी  एम०  स०  श्र  अगस्त
 में  (20  श्रगस्त  53  ०  एम०  सी०  के

 सामान्य  प्रवाह  की  तुलना  में  25.0  टी०  एम०  सी०  रहा  ।  पहली  जून  कृष्णराज  सागर  में  लगभग

 4  टी'०  एम०  सी०  जल  पहले  से  संचित  था  sate  मंत्तूर  जलाशय  में  इसी  तारीख  को  24.7

 ठी०  एम०  सी०  पहले  से  संचित  जल  का  भण्डार  था  |

 काबिनी  वाह-क्षेत्र  में
 भी

 वर्षा  rate  हुई  att  काबिनी  के  प्रवाह  का  10  Sto

 uno  सी०  जल  संचित  किया  गया  |  पानी  की  कमी  के  कारण  तमिलनाड़ु  ने  12.  6  लाख

 एकड़  क्षेत्र  को  सिचाई  के  लिए  जल  दिया  जबकि  किती

 क

 सामान्य  वर्ष  में  16  लाख  एकड़
 क्षेत्र  मे ंसिच।ई  की  जाती  है  ।  कर्नाटक  के  श्रगस्ते  के  पंत्रीरत में में ८  हि  15  टी०  एंन०  सी ०  जल  छोड़ा  ॥
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 26  1976  प्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  की  भ्रोर  ध्यान  दिलाना
 नि

 टिक ने  23  अगस्त  को  10  टी०  Tao  सी०  श्रतिरिक्त  जल  छोड़ने  की  हिादयतें  दी  हैं  ।

 तमिलनाड़  में  सिंचाई  के  लिए  24  श्रंगस्त  तक  मेत्तुरके  नीचे  लगभग  44.  5  डी०  एम०  ato

 जल  छोड़ा  जा  चका है  ।

 कम  वर्षा  वाले  चालू  मानसून  के  मौसम  के  दौरान  तमिलनाडु  श्र  कर्नाटक के  श्रधिकारी

 श्रापस  में  निरन्तर  सम्पकं  बनाए  हए  हैं  ।  श्रौर  परस्पर-स्वीकायं  प्रबन्ध  तलाश  कर  रहे  हैं  ।

 दोनों  राज्य  सरकारें  ag  सनिश्चित  करने  की  कोशिश  कर  रही  हैं  कि  उपलब्ध  जल  का

 बटवारा  न्यायोचित  शधार  पर  हो  ।

 उपर्यक्त  स्थिति  श्रौनसून  के  चालू  मौसम  के  सम्बन्ध  में  है  ।  लेकिन  कावरी  नदी  के

 जल  के  उपयोग  wie  विकास  से  सम्बन्धित  wer  मापले  के  बारे  में  मैंने  कर्नाटक  के

 केरल  के  दो  मंत्रियों  ग्रौर  तमिलनाड  के  के  साथ  25  ग्रगस्त  को  छह  घंटे  तक  fare

 विमर्श  किया  है  ।  यह  विचार-विमर्श  26  अ्रगस्त  को  भी  किया  जा  रहा  है  ।

 श्रीं  के०  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  तमिलनाड  में  जन्मा  श्रौर  पला  हुं

 किन्तु  मेरे  योवन  का  काफी  भाग  कर्ताटक  में  बीता  है  मैंने  यह  प्रश्न  राष्ट्रीय  हित  में  उठाया

 है  श्री  लक्प्पा  कों  इंस  प्रश्न  पर  इतना  नहीं  घबराना  चाहिए  ।  इस  प्रश्न  को  पूछ  कर

 मैंने  कोई  गलती  नहीं  की  (saat)  |  मैंने  यह  प्रश्न  इसलिए  उठाया  है  वयोंकि  जल

 की  कमी  के  कारण  तमिलनाड  में  खाद्यान्न
 के  उत्पादन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अ्ाप  अपनो  प्रश्न  पुछिए  ।

 श्री  कके०  गोपाल :  अब  मत्तुर  में  जल  सम्बन्ध  120  फीट  के  सामान्य  स्तर
 से

 कम  ड्रोकर

 30  फीट  हो  गया  हैं  ।  साथ  ही  कृष्णराज  सागर  में  भी  जल  सामान्य  मात्रा से से  कम  |

 45  do  मी०  टी०  सामान्य  प्रवाह  की  तुलना  में  36  टी०  मी  सी०  ही  जल  वक्तव्य

 के  श्रनसार  भी  केवल  10.20  लाख  एकड़  भूमि  को  जल  मिला  जहां  शेष  4  लाख

 पकड भूमि  को  विलकुल  अजल  नहीं  मिला  ।  कया  शीध्र  ही  जल  छोड़ा  जायेग  जिससे  से  रही फ

 को  बचायां उ जा  सके  ।  साथ ही  कया  जल  विवाद  को  शीध्र  हीं  निपटाया  जायेगा  ताकि  बक

 को  शीघ्र  ही  पूरा  किया  जा  ua  |  मेरे  निर्वाचन क्षेत्र  में  भी  एक  परियोजना  की  योजना  है  किन्तु
 इसका  निर्माण  इसलिए  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  यह  कावेरी  जल  विवाद  सेਂ  सम्बन्धित

 मैं  यह  जनना  चाहता हूं  कि  क्या  वह  इस  विवाद  का  कोई  सामाधान  निकाललंगे  ।  माननीय

 मंत्री  ने  बताया  था  कि  तीन  राज्य  सरकारों  के  साथ  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  बातचीत  चल  रहे
 हैं  ।  उस  बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला  क्या  सरकार  एक  राष्ट्रीय  जल  नीति  की

 व्यवस्था करना  चाहती  है  ?

 श्री  केदारनाथ  सिह  इस.समय  तो  मैं  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  बातीचीत  चल  रही

 है ह ट qt  उसमें  भ्रच्छी  प्रगति  हो  रही  है  ।  कल  भी  इन  तीन  सरका रों  के  प्रतिनिधियों  में  छः  घ

 तक  बातचीत  होती
 रही

 श्रौर  यह  we  भी  बातचीत  कर  रहे  हैं  ग्रौर  मुझे  श्राशा  है  कि  वह  यों  ञ
 2

 कोई  समझौता
 कर  लेंगे  त्र  हम  सभा  को  झाज  अथवा  कल  उसके  बारे में  सूचित  करने  की  "eat

 में  हो  जायेंगे  तमिलनाड़  में  श्रनुभव  की  जा  रही  कठिनाईयों
 के  बारे

 में  में  सभी  चिन्तित है  उसके

 बारे
 में

 प्रबन्ध  किये
 जा

 रहे  हैं  ताकि  जनता
 को

 कष्ट
 न  हों  ।

 किन्तु
 साथ

 ही
 जल  की

 कमी
 की  स्थिति  सभी  सम्बन्धित  राज्यों  को  मिल  कर  सहन  करनी  होगी  ।  इस  महीने  की  23
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent
 Public  Importance  August  26,  1976

 तारीख  को  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  ने  10  टी०  एम०  स०  जल  छोड़ते  के  लिए  निर्देश  दिये  है

 शर  यह  पानी  तमिलनाडु  में  एक  सप्त।ह  के  लिए  काफी  होगा  |  जल  के  बंटवारे  के  बारे  में  राज

 श्रयवा  कल  तक  कोई  समझौता  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 श्री  तरो  ato  matting  :  )  कावेरी  भारत  की  पवित्र  नदी  है  ।  एक  कवि

 ते  तो  यहां  तक  कहा  है  यद्यपि  यह  हो  सकता  है  कि  कभी  वर्षा  न  भराये  किन्तु  कावेरी  adar

 बहती  रहती  है  ।  इतिहास  बताता  है  कि  चोला  साम्राज्य  के  करीकला  थम  व्यक्ति

 थे  जिन्होंत क कावेरी पर  नियंत्रण  किया  था  शरीर  तंजौर  डेल्टा  में  बाढ़  से  होंने  वाले  विनाश

 को  बच्यया  था  |  श्रगरग्राप  wart  सिचाई  att  faa  मंत्री  श्री  Ho  एल०  राव  की  TE

 पुस्तक  देखे  तो  श्रापको  पता  चलेगा  कि  काबे ग  पर  एनीकट  प्रथम  शताब्दी  में  बनाया  गया  था

 पिछली  शताब्दी  के  मध्य  में  एक  प्रसिद्ध  ब्रिटिश  अभियन्ता  सर  श्राथर  काटन  ने  गेंड  एनीकट

 से  प्रेरणा  प्राप्त  कर  गोदावरी  भ्र  कृष्णा  नदियों  पर  बनाये  जाने  वाले  बांधों  का  डिजाइन

 श्र  नहर  पद्धति  तैयार  की  ।  एक  wee  ब्रिटिश  श्रधिकारी  ने  गंगा  नहर  पद्धति  तथा  यमुना

 नहर  पद्धति  का  डिजाइन  बनाया  था  ।  कावेरी  की  सिंचाई  पहति  बड़ी  पुरातन  है  ।  कावेरी

 डेल्टे  का  विकास बहुत  पहले हो  चकना  था  wa  ऐसा  कोई  विवाद  न  हीं  होना  चाहिए  कि

 इस  पुराने  डेल्टा  को  कावेरी  से  पानी  मिले  ।  1924  में  एक  समझौता  था

 श्री  के०  लकप्पा  यह सब्र  बातें  ध्यानाकर्षण  प्रत्ताव  से  श्रसम्बन्धित  हैं  वह  सभी  प्रकार

 के  समझौतों  श्रादि  का  उल्लेख  नहीं  कर  सबते  ।

 meat  महोदय  :.  श्री  श्रलगेशन  श्राप  इसे  श्रत्तराज्यीय  विवाद  में  परिवत्तित  मत  करें  ।

 श्राप  केवल  ध्यानाकषण  प्रस्ताव  में  उठायें  गये  विषय  तक  ही  स्वंय  को  सीमित  इतिहास  के

 qa  मत  पलटियें

 श्री  ०  ato  rye TAY  TVG:  मस्तों  महोदय  ने  स्वय  kel  बात  व्क्तव्य में  कही है  कि  कर्नाटक

 के  के  रल  के  2  मन्त्रियों  तथा  तमिलनाडु के  राज्यपाल के  साथ  बातचीत  की  गई  है  ।

 यह  दीघं  कालीन
 समझौते

 से  सम्बन्धित है
 |  श्र्त  मुझे  1924  के  समझौते  का  vera करने का

 श्राप  इस  तरह  मेरा  मुंह  बन्द  नहीं  कर  सकते  ara  चिल्लायेंगे  तो  मैं  चुप  नहीं

 हो  मैं झागका  परजण  चाहता  हुं  ।

 (eaqara) )

 महोदय  श्राप  अन्त रॉज्यी य  विवाद  का  उल्लेवमत

 oe  नप  नग ा at  ग्रो ०  है  बध / प् छ्द्रे दन  44  @ दीं  बात तो  कहना  चाहता हूं  ।

 त्र 10; नन दल र्थ्य  प उदय  यह  प्रस्ताव  इस  बारे में  नहीं है  ।  अगर  यह  इस  विवय  पर  होता  तले

 मैंने  इसे  स्वोका र  न  Pes tr  ढोता  a  मैंने  अनुमति  इसलिये  दी  कि  यह  कावेरी  डेल्टा  में

 जल  की  कम  के  बारे में  था  शर्त  श्राप  अथवा  इतिहें/स  में  मत  जाईयें  ।

 शी  Ato  तो ०  पालवे  अन  मैं  निदेश  को  म्पनता  हूं  ।  वक्तव्य  में

 यह  स्वीकार  किया  गया  है  रि  ब्गराज  सागर में  36  एम०  पाठ  AHF  जल  नदीं  है  ग्रौर

 में  16  टी  ०  एम०  सो०  जल  है  फिन्तु  हेमवती  का  कहीं  कोई  उल्लेब  नहीं  है  किन्तु  हमें  बत।या  गया
 हैकि  उस  में  एम०  सी०  जल

 102



 4  1898  )  सभा  की  से  सदस्यों  की  अ्नपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 रहे हैं रद् श्री  एत०  शिवप्पा  :  )  वह  पु  श्पने  श्रधिक्रार  से  बाहर  जा

 थी  ्रो०  वी०  ग्रलगेदान  मझे  इस  प्रकार  बार  बार  नਂ  ठोका  जाये  ।  मैं

 अ्रापका  सरक्षण  चाहता हु  |

 अध्यक्ष  मटोरय  मैं  माननीय  सदस्यो ंसे  अत  रोध  करूंगा  कि  इस  बात  मंत्री

 दोदय  पर  छोड़  देंवें  |

 श्री  शो ०  वी०  mating :
 कर्ताटक  में  grape  की  श्रावश्यकता  एक  बड़ा  ही  महत्वपूर्ण

 प्रशन है  ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  सही  कहा  हैं  कि  जल  की  कमी  की  स्थिति  का  तीनों  राज्यों

 को  मिल  कर  सामना  करना  मान  लीजिये  कर्ताटक  को  समचे  श्रायकट  की  सिचाई

 के  लिये  जल  चाहिये  तो  यह  केवल  20  टी०  एम०  सी०  होगा  ।  किन्तु  कल  जल  56

 THo  सी०  है  |

 प्रत  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  वह  way  लिये  20  टी०  एम०  सी०  जल  रख  ले  श्र  शेव

 जल को  श्रन्य  राज्यो को  दे  ।  अगर  भगवान  की  कृपा  से  वर्षा  हो  गई  तो  हम  जल  का

 परा  कोठा  नहीं  लेंगे  ।  एक  समय  था  जब  सितम्बर में  भी  वर्षा  होती  थी  तो  कावेरी में  बाढ़

 शाया  करती  थी  ।  सम्भव है  वर्षा  से  हो  जाये  ग्रौर  हमें  केवल  इसी  जल  पर  निभर  न  रहना

 qs ।  समने  देश में  वर्षा  हो  रही  कितु  कावेरी  पड़ी है  |

 श्री  केदार  नाथ  पिह  यह  सभा  के  बड़े  ही  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  शौर  उनकी  बातों

 से  वास्तव  में  मेरा  ज्ञाववद्धन  हुन  चूकि  बातचीत  चल
 रही  है

 अ्राप  कुठ  समय  प्रतीक्षा

 कीजिये  मुझे  अ्राशा है  उस  समझौते के  बारे में  अपको  aia हू ही  सूचित  किया  जायेगा

 श्री  त्रो०  वी०  लगत
 वह  दीरवंक/लीन  सनसौते  की  बात  कर रहे हैं  किन्तु

 कालीन  प्रबन्ध  का  क्या  हुमा
 ?

 अब  हम  मंगले  विषय  पर  चर्चा  करेंगे  । meat  महोदय

 अनस क क६  चत  जातियों  चय  प्यूस  बित  जनलचानियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  सरित hy

 ‘COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF  SCHEDULE  CASTES  AND  SCHEDULE
 TRIBES

 तिरपनवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  निहार  लास्कर  :  मैं  शिक्षा  ,  समाज  कल्याण  श्रौर  acale  मंत्रालय

 दिल्‍ली  संव  राज्यक्षेत्र में  अपुपूचित  जातियों  तवा  भ्रनुसूचित  जनजातियों के

 लिए  शेक्षिक  सुविधाओं के  बारे में  जातियों  तथा  श्रतुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण

 सम्बन्धी  समिति  का  तिरंपनवां  प्रतिवेदन  ( fect  तथा  dist  उपस्थित  करता  हूं
 ee ee

 सभा  Basel  से  सदस्यों  की  सम्दर्ध  woe

 COMMITTEE  ON  ABSENCE  OF  MEMBERS  FROM  THE  SITTINGS  OF  THE
 HOUSE

 उनतीसवाँ  प्रतिवेदन

 श्र  एव०  एम०  faa
 :  मैं  सना  की  बैको ंते  सश्स्यों  को  पस्थिति

 सम्बन्धी  समिति  का  उनततोसवां  उपस्थिति  क  Tar
 g
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 उ्पूत्ताा  Schedule  to  the  Constitution  (Amendment)  Bill
 LS

 Bhadra  4,  1898  (Sakay

 fata  सभा  दूसरा  संशोधन  faa

 KERALA  LEGISLATIVE  ASSEMBLY  (EXTENSION  OF  DURATION)  SECOND

 AMENDMENT,  BILL

 पाथ  श्रौर  कार्य  मंत्र तप
 सें  राष्ट  मंत्र  क. वब'०  ए०  ALT  :

 मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  वेरलਂ  राज्य  की  faxes  विधान  सभा  की  कालावधि  को  त्रौर  चढ़ाने

 का  उपबन्ध  करने  वाल  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  क  अनुमति  दी  जाए  |

 महोदय  :  प्रश्न
 यह  है  :

 केरल  राज्य  की  विद्यमान  विधान  सभा  की  कालावधि  को  तौर  बढ़ाने  का  उपबन्ध

 करने  वालें  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाए  ।''

 प्रस्ताव  रवोकृत्त

 The  motion  was  adopted.

 डा०  वी०  ए०  Mua  मूडम्मद  :.  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  |

 |  LS

 संविधान  संशोधन  fara

 CONSTITUTION  (FORTY-THIRD)  AMENDMENT  BILL.

 e  काशिक  शौर  wales  सुधार  विभाग  तथा  कार्य  विभाग  में  tee  मंत्री

 ओम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  भारत  के  ate  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने की  दी

 ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन

 area  संविधान  का  श्र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  श्रनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्व'फ्त  FAT

 The  motion  wag
 adopted,

 श्री  aye  मेहता  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 ee  नए  ae  at  ee  नट

 संविधान  पंचम  cag  वी  विधेशक

 FIFTH  SCHEDULE  TO  THE  CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 गह  मंत्री  के  ब्रह्मानन्द  :  मैंप्रस्ताव  करताहुं  कि  भारत  के  संविधान की  पंचस

 झ्रनुसची  का
 T. Wiz  संशोधन  कंरने  वालें  विधेयक

 को  guzarfic  करनेकी  अनुरति  दी  जाए  ।

 weve  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 के  संविधान  की  पंचम  अनुसूची  का  और  संशोधन  करने TNT  वाले  विधेयक
 को

 करने की  श्रनुसति  दी
 जाए

 ।'

 प्रस्ताव  रबीछृत

 ‘The  motion  was  adopted,

 श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :
 मैं  विधेयक को  पुरःस्थापित  करता हूं
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 26  1976  विनियोग  6)  1976
 ee  Nae  er  ड  A  डा

 केन्द्रीय  विक्रय  कर  दिधेयक

 CENTRAL  SALES  TAX  (AMENDMENT)  BILL

 रा ज़स्प  श्रौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मखर्जी )  मैं  प्रस्ताव

 करता हूं  कि  केन्द्रीय  विक्रय कर  1956  को  ait  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने की  झ्रनमति  दी  sey

 MAA  महोदय  प्रश्न  यह  है

 केच्द्रीय  fama  कर  अधिनियम  1956  का  att  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 TTzAil TC  करने  की  mary fe  दी  जाए

 प्रस्ताव  स्वोछुत

 The  motion  was  adopted

 at  प्रणब  कुमार  Aasit  मैं  को  पुरःस्थापित  करता हु  ।

 विनियोग  6)  1976

 (APPROPRIATION  (No.  6)  BILL,  1976

 fret  मंत्रालंध  में  उपमंत्री  सुशीला  Vert) )  मैं
 प्रस्ताव  करती हूं  कि  31

 1974 को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  एक  सेवा  पर  जितनी  रकम -  उस  सेवा के  fen  wie

 उस  वर्ष  के  लिए  अनुदत्त ब्य  रकमों से  अ्रधिक  aq  हुई हैं  उसकी
 पूति  के

 fer  भारत की  संचित

 निधि  में  से  धन  का  विनियोग  प्राधिक्रत  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरस्थापितਂ

 करने  की  अनसति  दी  जाए  ।

 REQa  AIA  प्रश्न  यह  है

 कि  31  1974  को  समाप्त  ए  वित्तीय  वष॑  के  दौरान  एक  सेवा  पर  जितनी

 रकम  उस  के  लिए  wit  उस  ag  के  लिए  mace  रकमों  से  अधिक  खच  हुई

 हैं  उसकी  पूति  के  लिए  भारत  की  संच्चिति  निधि  में  से  धन  का  विनियोग  प्राधिकत

 करने  का  उपबन्ध  करने  ay  विधेयक  को पुरःस्थापित  करने की  भ्नुमति  दी  जाए ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted

 सुशीला  रोहतगी  मैं  विधयक  को  पुरस्थापित  करती  हूं  ।

 मैं  प्रस्ताव  करती हूं  कि  31  1974  को  समाप्तਂ  हुए  वित्तीय  वर्ष
 के

 एक  aal  पर  जितनी  रकम  उस  सेवा के  लिए  are  उस  वर्ष  के  लिए  श्रनुदत्त  रकमों
 से

 श्रधिक

 उसकी  प्रति
 के  लिए  भारत  at  संचित  निधि  में  से  धन  का  विनियोग  प्राधिक्रत  करने ad  हई है

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए |

 यह  विधेयक  ay  1973-74  के  दौरान  पुलिस के  लिए  श्रनुदान  संख्या
 49  के  सम्बन्ध  में

 न्यायालय  डिग्री पर  हुए  1305  रुपए के  श्रलि  रिक्त  व्यय
 के  कारण  लाया  गया
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 श्रध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है

 कि  31  1974 को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  एक  सेवा पर  जितनी

 रकम  उस  सेवा  के  लिए  श्रौर  उस  वर्ष  के  लिए  श्रतुदत्त  रकमों से  श्रधिक  खर्चे

 हुई हैं  उसकी  पुति  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  धनਂ  का  विनिधोगਂ

 प्राधिक्त  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted,

 श्रध्यक्ष  wat  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेंगे  ।

 प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  2  ग्रौर  3,  खण्ड  1,  श्धिनिवनन  qa  are  विधेयक  का  नोम

 प्िधेयक  के  अंग  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted,

 खण्ड  2  झर  ठे+  खण्ड  1,  श्रघिनियमन  सत्र दल  और  fatag  का  नाम

 विधेयक में  जोड़े  गये
 ।

 श्रीमती  सुदीला  रोहतगी :  मैं  प्रस्ताव  करती हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  16.0

 ‘Teast  महोदय  s  प्रश्न  यह  है  :

 ”
 विधेयक  पाशित  किया  जाए

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted,

 tt  anton  et

 श्रमिक  भविष्य  निधि  विधि  (astaa)  विधेयक

 }.ABOUR  PROVIDENT  FUND  LAWS  (AMENDMENT)  BILL

 शस  मंत्री  रघुनाथ  :  मैं  प्रसव  करता हूं
 :

 कोयला  खान  भविष्य  कुटुम्ब  पेंशन  तथा  बोनस  स्कीम  afafate,  1948.

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  कुटुम्ब  पेंशन  निधि  1952,  धनकर

 1957  और  ्रायकर  1961  का  att  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  पर  विवार  फिया  जाए  (1

 विधेयक  का  उद्देश्य  17  1976  को  जारी  किए  गए  एक  अध्यादेश  का

 प्रतिस्थापन  हैं  ।  के  उपबन्धों  से  भविष्य  निधि  भ्रधिनियमों  gaia  कोयला  खान  भविष्य

 पा'रवार  पेंशन  बोनस  1948  ure  कर्मचारी  भविष्य  निधि  तया

 पेंशन  निधि  1952  पा  संशोधन  फिया  गया  इन  संशोधनों  के  द्वारा  सरकार
 यों  fay  इन  दोनों  विधानों  «४  ग्नागत  अने  वाले  एक  aq  सामाजिक  सुरक्षा  योजना

 कर
 स तों  है  |  नई  यो  अना  का  नाम  है--जभा  सम्बद्ध  बीमा  योजना

 106



 4
 UIs,

 1898  )  श्रमिक  भविष्य  निधि  fafa  )  विधेयक

 इस  जमा  सम्बद्ध  बीमा  योजना  उन  के  लिए
 बीना  की  व्यवस्था  सरता है

 जिन  पर  कोयला  खान  भविष्य  निधि  ate  कस  वारी  भविव्य  निधि  अधितियस  लागू  होते

 ऐसे  कमेचाशियों  को  इसके  लिए  कोई  प्रीमियम  नहीं  देना  सम्जन्धित  शि  ae  की  भविष्य

 निधि
 में  जितनी  राशि  जमा है  उससे  यह  योजना  सम्बद्ध  इस  योजना  की  मुख्य  विशेषता  यहे

 हैकि  किसी  कमंचारी  की  मृत्यु  हो  जाने  पर  उसके  श्राशरितों  को  उसकी  भविष्य  परिधि  को  राशि

 की  श्रौसतन  तीन  वर्ष  की  जमा  राशि  का  श्रतिशिकत  भुगतान  फिया  gas  लिए  ag

 शर्तें  लगा  दी  गई  है
 कि  यह  उपबन्ध  तभी  लागू  होगा  जब  कि  उसकी  भत्रिव्य  fafa  में  लमा

 राशि  1000  रुपए  से  कस  न  हो  इस  हेतु  ufaayza  सीमा  10,000  रुपए  का  को  गई

 बीमें  का  लाभ  प्राप्त  करने
 हेतु  कमंचारी

 को  बीमा  निधि
 में  कोई  ° AAT  नहीं  रना

 ।  इस  निधि  में  WATT  नियोजकों  तथा  केन्द्रीय  wert  द्वारा  करप  2:1  में  शिप्रा

 जायेगा  ।  कोयला  खान  भविष्य  निधि  श ौर  कम्ंचारी  भविष्य  निधि  अधिनियमों  दे  WetTet

 गठित  के  बोर्डों  द्वारा  इन  दो  योजनाओं  का  ara  संचालन  छिपा

 जायेगा  ।

 जमा  सम्बद्ध  बीमा  योजनाएं  28  जुलाई ,  1976  को  प्रकाशित  की  गई  त्रौ'र  1

 1976
 से  उन्हें  लागू  कर  दिया  गया है  नियोजकों  गौर  सरकार  को  avi  बिल  पर  क्रमणः

 0.  प्रतिशत  शौर  0.  25  प्रतिशत  अंशदान  करना  होगा  प्रशासन  पर  खर्चे  हेतु  श्रंशदान  ऋमपरों

 0.10  प्रतिशत  att  5  प्रतिशत
 होगा

 ।

 प्रस्तुत  विधान  का  श्रमजीवी  वर्ग  ने  बहुत  स्वागत  किया है  faa  ,  मुझे  पूर्ण  विश्वास

 यहं  सदन  भी  एकमत  होकर  संमथन  तथा  स्वागत  करेगा  |

 Weyl  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  श् (ु

 श्  कॉयला  खान  भविष्य  स्कीम  कुटुम्ब  पेंशन  शर  बोना  स्कीम

 1948,  कमंचारी  भविष्य  निधि  तथा  कुटुम्ब  पेंशन  निधि  1952,

 सम्पत्तिकर  1957  att  श्रायकर  1961  में  ae

 संशोधन  करने  वाले  विधेधक  पर  विचार  किया  जाये  प

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  (agar)  :  श्रध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता
 न्

 S  ||  इस  विधेयक  में  जो  प्रस्ताव  जोड़े  गये  हैं  उन  में  से  मुं  श्रमिकों  क  परिवारों  को  विपत्तियों
 में  कुछ  कमी  होगी  ।  जहां  तक  छूट  उपबन्ध  का  सम्बन्ध  है  हमारा  wave  यह  है  कि  जहां  कफ

 भूल  का  सबम्न्ध  है  भ्रनेक  मामलों  में  या  तो  श्रमिक  वर्ग  हितों  को  पुरो  तरह  ये  धान

 में  रखे  बगैर  छुट दी
 जाती

 है  या
 अनेक  मामलों  में  हीं  श्रमिकों  को  बेहत  सुविधायें  प्राप्त  होतो

 है  छूट
 दी  ही  नहीं  यह  एक  tar  भामना  है  fra  को  मंत्रो  भहोरय  को  जांच

 क्योंकि  यहं  शिकायत  श्रमिकों  और  श्राप त  dar  द्वारा  जार  बार  को  रहो

 छूट  देन ेके  सम्पुर्ण  आधार
 के  समुचित  श्रध्ययन  को  श्रावश्यतता है  ।

 इस  विधेयक  का
 मुख्य  उपबन्ध  यह  है

 feat  श्रमिक  को  मृत्यु  हो  जाने  पर  उसे  कुछ
 जीवन  बीमा  की  राशि  दी  जायेगी  fag  farts  में  योजना  के  MIA TT  के  बारे  में  कुछ
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 नहीं  बताया  हम  चाहत ेहैं
 कि  विधेयक  में इस

 बात  का  थोड़ा  शर  अधिक  ब्यौरा  हो  कि

 किये  जाने  वाले  भुगतान  का  आ्राधार  क्या  होगा  ।  बीमा  राशि  कितनी  इस  बारे में  क्यो

 हकदारियां  हम  इसका  विरोध  नहीं  कर  विधान  मण्डल  क्या  चाहता है  इस  बारे

 में  कुछ  ब्यौरा  विधेयक में  fear  जाना  चाहिय े।  ग्र्त  इस  कारण  से  यहँ  विधेयक  बड़ा ही

 meres  विधेयक में  बू  नियादीਂ  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  तो  होने  ही  चाहिये  ऐसे  विधेयकों  का  स्वागत

 होना  ही  चाहिये  किन्तु  जहां  तक  इसके  का  सम्बन्ध  है  इसके  बारे में  हमें  ग्राशंका  है

 क्योंकि  पटले  का  हमारा  अनमव ष्  सुखद  नहीं  कानूनों  या  श्रध्या  देशों  श्रथवा  अनेक  योजनाएं

 केवल  पारित  कर देने से  ही  काम  नहीं  चलेगा  इस  बारे  में  यह  कह  देने  से  भी  काम  नहीं  चलेगा

 कि  इसे  सम्बन्ध में  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  इस  उत्तर से  किसी  को  सन्तोष  नहीं  होगा  मैं

 यह  जानना  चाहता हं  कि  भविष्यਂ  निधि  बकाया  क्या  है  ?  सरकारी  सांविधिक

 fant  att  उपक्रमों  में  भी  भविष्य  निधि  की  बड़ी  बड़ी  बकाया  पड़ी  मैं  at

 महोदय  से  यह  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  ag  देश  के  भविष्य  निधि  संगठन  के  कार्य  से  सन्तुष्ठ

 हैं  इतनी  बड़ी  राशियों  को  क्यों  इक्ट्ठा  होने  दिया  गया  ।  एक  समाचार  पत्र
 में

 मैंने  पढ़ा  था  fit

 भारत  कोकिंग  झोयल  ने  26  करोड़  रुपये  देने  हैं  ।

 उसने  यह  राशि दे  दी  है  । श्री  के०  ato  रघुनाथ  रेड्डी :

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी :  यह  सौभाग्य  की  बात है  कि  उसने  यह  राशि  दे  दी
 है  fog

 इस  को  इकट्ठा  ही  कयों  होने  fear  गया  ।  कम  से  कम
 सरकारी  उपक्रमों

 के  सम्बन्ध  में  तो

 ऐसे  नहीं  होना  चाहिये  ।

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  क्या  हो  रहा  है  ?  शापने  अनेक  क्षेत्रों में  श्रमिक  वर्गों  कौ

 पर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  फलने  फूलने  श्रापने  यह  विधेयक लाकर  बड़ा
 aver  किया  है

 किन्तु  झाप  इसका  कार्यान्वयन  किस  प्रकार  करेंगे ?  क्या  इसका  लाभ  उसे  मिलेगा  जिनके

 हित के  लिये  og  विधेयक  लाया गया  है  ।  केवलਂ  विधेयक  पारित  कर  देना  ही  काफी  नहीं  है

 उसका  गम्भीर  कार्यान्वयन  भी  श्ावश्यक  है  वास्तविक  कार्यान्वयन  के  लिये  कौन से  कदम  उठाये

 गये हैं  ?  मैं  यह  जानना  चाहता  हू ंकि  जहां  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि  जमा  होती  रहती  है

 क्या  उन  कम्पनियों  को  कोई  लाभ  पहुंचाया  जाता है
 ?  ऐसे  कम्पनियों  को  सरकारी  भुगतान

 बन्द  कर  दिया  जाना  aria  ।  मन्त्री  महोदय  को  इन  सब  बातों  पर  गम्भीरतापुवंक  विचार

 करना  इन  शब्दों के
 साथ

 मैं  इस  विधेयक में  निहित  सिद्धान्त  का  श्रनुमोदन  करता  हूँ  ।

 Shri  Ram  Singh  Bhai  (Indore):  Sir,  I  extend  my  support  to  the  Bill  and  congra-
 tulate  the  hon’ble  minister  for  bringing  the  bil]  because  the  working  class  will  be
 benefited  by  it.  But  I  seek  clarification  in  regard  to  some  of  the  provisions  of  the
 Bill.  It  has  been  provided  in  the  Bill  that  the  amount  of  the  insurance  will  be
 given  to  the  present  whose  name  was  nominated.  But.the  money  should  be  paid
 to  the  legal  successor,  It  should  be  made  clear  in  the  Bill.

 It  should  also  be  clearly  provided  in  the  Bill  that  what  will  be  the  extent  of
 amount  to  be  paid  to  the  legal  successor.  In  case  of  death  of  a  worker,  whe-
 there  his  provident  fund  including  the  contribution  of  his  employers  towards  his
 Frovident  fund  and  the  interest  thereon  will  be  paid  to  his  dependents.
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 It  has  been  provided  in  the  rules  governing  loans  from  the  provident  fund  that
 the  workers  are  entitled  to  get  loans  for  the  purpose  of  construction  of  houses
 In  addition  to  this,  they  can  get  loans  on  the  occasion  of  marriage  of  their  daugh-
 ters,  for  the  purposes  of  education  of  their  sons,  long  illness  and  in  times  when  the
 factories  are  closed  down.  These  loans  are  given  to  them  and  interest  is  charged
 thereon  It  will  be  in  the  interest  of  the  workers  if  these  amounts  are  treated  as

 deposited  money  क  क  *  ०  ae

 The  age  of  retirement  of  the  workers  is  not  uniform  in  all  the  factories.  Some-
 where  it  is  58  years  and  somewhere  it  is  60  and  62  years.  In  case,  the  worker  is
 retired  due  to  over-age,  he  will  not  get  the  amount  from  the  life  insurance  scheme
 Sometimes,  the  workers  deliberately  cause  accidents  in  order  to  become  disable  with
 a  view  to  get  money  from  the  life  insurance  scheme  This  is  very  agonising.  So  it
 should  be  provided  that  some  part  of  the  life  insurance  money  should  be  paid  te
 them  alongwith  the  pension  money

 As  far  as  the  family  pension  is  concerned,  the  worker  is  eititled  to  get  full

 amount  only  if  he  retires  at  the  age  of  60  years.  But  according  to  model  tanding
 So  the  retirement  age  of order,  the  retirement  age  is  not  uniform  in  all  the  states

 the  workers  should  be  made  uniform  in  911  the  states  With  these  words,  I  support
 the  Bill

 डा  रानेन  सेन  :
 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुये  कुछ  बातें  कहना  चाहता

 हुं  मंत्री  महोदय  ने  फरमाया  है  कि  यह  विधयक  बड़ा  साधरण  है  ।  मैं  उनसे  इस  बात  पर  सहमत  नहीं

 हूं  इस  विधेयक  के  सिद्धांत  इतने  साधारण नहीं  है  जितने  प्रगीत  हो  रहे है  मेरे  से  पहले  दोनों  वक्‍त  श्र  ने

 इस  बात  का  उल्लेख  किया है  कि  देश में  भविष्य  निधि  किस  प्रकार  से  कार्यान्वित  हो  रहा  है  ।

 कोयला  खान  श्रमिकों  की  अर  से  कोयला खान  भविष्य  निर्धि  अधि  पेंशन  योजना  wife  के

 raga  के  विरुद्ध  मांग  क  जाते  रही  है  ।

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  तथा  अन्य  भविष्य  निधियों  के  बारे  में  श्रमिकों  को  वाली

 कठिनाइयों  पर  इस  समय  में  अनेक  बार  चर्चा  हो  है  ।  चूंकि  भविष्य  निधि  एक  श्रेशदायी  निधि

 मैं  जानना  चाहता हूं  कि  श्रमिकों की  कितनी
 राशि

 निधि मे में  जेमा न नहीं  की  गई  है  प्रौ  र  नियोजकों को  अ्रंशदान

 की  faady  राशि  निधि  में  जमा  नहीं  की  गई
 है  ?  कोयला  खान  भविष्य  निधि  के  बारे  में  भी  ये  nits

 सभा  के  समक्ष  रख  जाने  चाहिये  ताकि  यह  सभा  समझ  सके  कि  पिछले  संशोधन  के  बाद  स्थिति  में  क्या

 सुधार हुमा हू है  ।  मंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि  अनिवायं  जमा  योजना  के  कर्मच्य  रियों  के  महंगाई

 भत

 की  लगभग  16  करोड़  रुपयों  की  राशि द ेदेय है
 ।  सरकारी  संस्थानों  के  कार्यकरण  का  हमारा

 नुमव  बहुत  कट  रहा  है  ।

 दी  गई  श्रन्य  संगठनों  को  कोई खंड  14  में  के  अ्रन्तगंत  कोयला  खतों  को  we

 छू  नहीं दी  गई  है  ।  इस  छुट  का  परिणाम
 यह  है  कि  इस  श्रे  के  कारखानों  या  खानें  अपनी  बीमा

 के  न द् |  की
 गई

 निधि  अपने  पास  रख  aaa  aa  मालूम  कि  पटसन  मिलीं  के  तीन  बड़े

 व्यवसाय  gata,  गोयनका  wit  as  ने  afaarat  जमां  योजना  का  1.56  करोड

 रुपया  जमा  नहीं  किया  है
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 तत्पश्चात  लोक-सभा  मध्य।ह्लू  भोजन  के  लिये  दो  बजे  ae  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen  Hours  of  the  Clock.

 ee

 लोक-सभा  मध्याह्न  भोजन  के  फइचात  श्रपराह्न  दो  बजकर  तीन  सिनट  पर  समबेत

 हुई |

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after  lunch  at  three  minutes  past  fourteen  of  the.

 Clock,

 महोदय  पोठासीन

 Mr,  Deputy-Speaker  in  the  Chair.

 श्रमिक  भविष्य  निधि  विधि  )  विवेयक--जारी

 LABOUR  PROVIDENT  FUND  LAWS  (AMENDMENT)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा ०  रानेन  सेन  अरपना  भाषण  जारी  करें  ।

 डा०  रानेन  सेन  :  मेरा  सुझाव  है  कि  ऐसी  निधि  किसी  उपयवत  एजेन्सी  के  माध्यम  से  सरकार

 के  पास  जमा  की  जानी  चाहिये  |  विधेयक  में  नियोजकों  पर  बहुत  विश्वास  feat  गया  है  wit  नौकरी

 छोड़ने  शौर  दूसरी  कोयला  खान  में  नौकरी  करने  की  दशा  में  उसकी  राशि  बी  मा  निधि  में  उसक  खाते

 में  अ्ररतरित  करने  की  बात  कही  गई  है  ।  नियोजकों  ने  पहले  भी  हाल  ही  में  श्रनिवायं  जमा  योजना  के

 मामले  में  श्रमिकों  की  राशि  जमा  नहीं  की  है  ।  इसके  लिये  कोई  नई  एजेन्सी  बनाई  जाये  या  यह  पैसा

 भविष्य  निधि  श्रायुक्त  को  अन्तरित  जाये  ।

 विधेयक  की  तीसरी  श्रनुसूची  में  उपबंध  है  कि  किसी  कमेंचारी  या  उसके  द्वारा  मनोनीत  व्यक्ति

 या  उसके  परिवार  के  सदस्य  को  देय  धन  उसके  नाम  से  बचत  खाते  में  जमा  कर  दिया  जायेगा  प्रौर

 झन्यथा  नहीं  दिया  जायेगा  ।  इस  श्रनुसूची  में  ऐसा  कोई  उपबंध  नहीं  है  कि  afe  कमंचारी  के  परिवार  को

 alates  धन  की  श्रावश्यकता  तो  यह  राशि  उसे  तुरन्त  दी  जा  सके  |  जब  कमाकर  सबका  पेट  भरने

 वाले  सदस्य  की मृत्यु हो  जाती  तो  पैसे  की  अविलम्ब  झ्रावश्यकता  के  श्रनेक  का  रण  बन  जाते  इसलिए

 कुछ  विशिष्ट  परिस्थितियों  में  तुरन्त  नक़द  भुगतान  करने  के  लिये  उपबंध  किया  जाना  चाहिये  ।

 उद्देश्यों  श्र  कारणों  के  कथन  के  fos  पेराग्राफ  में  कहा  गया  है  कि  जमाबद्ध  बीमा  योजना

 उन  TATA  के  कर्मचारियों  को  भी  लागू  होगी  जिनपर  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  लागू  नहीं  थी  ।

 मैं  नहीं  समझ  पाता  हूं  कि  यह  उनपर  कैसे  लागू  की  जायेगी  जैसाकि  श्री  चटर्जी  ने  मुख्य  प्रश्न  यह

 है  कि  योजना  किस  प्रकार  काम  करती  है  श्रौर  किस  प्रकार  इसे  क्रियान्वित  किया  जाता  है  ।  यदि  श्रमिकों

 को  वास्तव  में  लाभ  पहुंचाना  तो  ऐसी  योजनाएं  सरल  होनी  चाहिये  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  विधेयक

 का  समर्थन करता  हूं  ।

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  tet)  :  मैं  उन  सभी  सदस्यों  का  श्रत्यन्त  श्राभारी  जिन्होंने  बहस  में

 भाग  fear  श्र  श्रपना  पूर्ण  समन  दिया

 डा०  रानेन  सेन
 ने  उद्देश्यों  भ्रौर  कारणों के  कथन  के  पैराग्राफ  6  का  उत्लेख  किया  वास्तव

 में  जारी  किये  गये  झध्या  देश  में  प्रारूप  में  कुछ  कमी  रह  गई  थी
 इस  विधेयक  में  उसे  सुधारा  गया  है  ae

 भविष्य  निधि  अधिनियभ  श्रौर  परिवा
 र

 पेंशन  श्रधिनियम  के  अन्तर्गत  छोड़े  गये  उपक्रमों  पर  भी  इसे
 लागु
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 1898  ( 38  )  श्रमिक  भविष्य  निधि  विधि

 विधेयक

 करने  का  विशिष्ट  उपबंध  किया  गया
 है  ।  यह  छूट  भविष्य  निधि  श्रधिनियम  के  श्रधीन  छूट  से  fie

 केवल  ऐसी  परिस्थितियों  में  भी  छूट  दी  जायेगी  जब  सम्बन्धित  प्राधिकारी  संतुष्ट हो
 कि  संबंधित

 उपक्रम  या  कंपनी  द्वारा  प्रदत्त  बीभा  योजना  इस  अधिनियम  के  mera  बीमे  से  श्रधिक  लाभप्रद  है  ।  मैं

 समझता  हुं  कि  छुट  देने  से  पहले  कार्मिक  संघों  से  परामर्श  किया  जायेगा  ।

 इस  बीमा  योजना  के  लिये  श्रमिक  को  कुछ  भी  नहीं  देना  होगा  ।  श्रंशदान  नियोजकों  ale

 सरकार  re  दिया  जायेगा  ।  केवल  इतना  श्रपेक्षित  है  कि  दुर्घटना  होनेकी  तारीख  को  उसका  तथा  नियोजक

 को  झंशदान  मिलाकर  कम  से  कम  एक  हजार  रुपए  जमा  होने  चाहिये  ।  तब  श्रमिक  को  श्रपनी  जमाराशि

 के  बराबर परन्तु  श्रधिक  से  अघिक  10,000  रुपए  पाने  का  हके  होगा  ।

 श्री  राम  सिंह  भाई  ने  बीमा  की  राशि  के  रियों  के  सम्बन्ध  में  कूछ  रोचक  प्रश्न  रखें

 मैं  उनका  ध्यान  28  जला  1976  के  में  प्रकाशित  योजना  के  पैराग्राफ  22  की  र  दिलाना

 चाहता  हूं  ।  इसे  पढ़ने  के  पश्चात  उनकी  सभी  शंकाओं  का  समाधान  हो  जायेगा  ।  मैं  सारा  ब्यौरा  देकर

 यहां  समय  नष्ट  नहीं  करना  चाहता  |

 भविष्य  निधि  र  परिवा  पेंशन  अधिनियम  के  निधि  में  कुल  जमा  राशि  2955.14

 करोड़  रुपए  1357.97  करोड़  छट  न  दी  गई  श्रेणी  में  श्र  छट  वाली  श्रेणी में  1597.  14  करोड़

 ।  दोनों  ही  श्रेणियों  में  प्रत्येक  में  बकाया  राशि  लगभग  19  करोड़  रुपए है  इस  प्रकार  लगभग  3000

 करोड़ में  से  40  करोड़  रुपए  जमा  किये  जाने शेष  हैं  ।  इसके  विरुद्ध  30-6-76  को  छूट  न  दी  गई  श्रेणी

 के  संबंध में  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि  19.  22  करोड  रुपए  थी  |  इसमें  से से  7.  78  करोड

 पए  कमचारियों  को  अंशदान  है  और  '1.  4  क  WS  रूपए  नियोजक  का  ।  भारतीय  दंड  संहिता  के

 अधीन  657  मामले  चलाये  गये  हैं  ।  राष्टीय  कपड़ा  जिसने  बहत  सी  संकट  ग्रस्त  मिलों  को  अ्रपने

 हाथ  में  लिया  काफी  श्रंशदान  जम  कराना  है  ।  मैं  संबंधित  रियों  से  बातचीत  की  है  ग्रौर  यह

 व्यवस्था  की  गई  है  कि  चालू  देय  राशि  जमा  करा  दी  जायेगी  ale  भविष्य  में  यह  राशि  नियमित

 रूप  में  जमा  की  जायेगी  |  इन  मिलों  को  हाथ  में  लेने  से  पुत्र  तथा  राष्ट्रीयकरण  किये  जाने  से  पूर्व  की  बकाया

 राशि  के  बारे  में  विधि  मंत्रालय  से  काननी  राय  ली  जा  रही है  ।  कोयला  खान  भविष्य  निधि  की  बकाया

 राशि  दो-तीन  मास  पहले  26  करोड़  रुपए  थी  जिसका  कोयला  खानों  ने  पूर्ण  भुगतान  कर  दिया

 यदि  हुम  नियोजकों  के  विरुद्ध  दांडिक  कायवाह्ी  करते  तो  कभी-कभी  कार्मिक  संघ  ही  रुष्ट

 जाता  है  ।  नियोजक  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  दांडिक  का्यंवाही  के  परिण।मस्वरूप  यदि  नियोजक  को

 जेल  भेज  दिया जाता है  तो  उस  स्थापना  के  बंद  होने  झर  सैकड़ों  श्रमिर्कों  के  बे  र  हो  जाने  का  खतरों

 स्ह्ता  है  जिसे  arte  संघ  पसन्द  नहीं  करता  ।  विशेष  रूप  से  कलकत्ता में  पटसन  तथा  ser  उद्योगों में

 बड़े  व्यापार
 गहों ध  जिन्हे  बहुत  सी  राशि जमा  करानी  उच्च  न्यायालयों  में  लेख  दायर  करके

 क  आदेश  प्राप्त  कर  लिये  हैं  ।  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  य।चिका  की  प्रति  प्राप्त  करन ेमें  छ

 दस  महीने  तक  लग  जाते  हैं  ।

 श्री  ataATA  चटर्जी
 :  MITE  ठीक  जानकारी  नहीं  दी  गई  है  ।

 डा०  रानेन  सेन
 :

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  ने  गोयनका  स्रा'र  बर्ड  एंड  कम्पनी  कें

 संबंध  में  जिन्होंने  अनिवाय  जमा  योजना  का  1.  56  करोड़  रुपया  war  नहीं  किया  रोक  wer

 मंजर  किया  है

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यदि  श्राप  समझते  हैं  कि  उच्च  का  श्रादेश  सही  mdi  तो  रोक

 को  रद्द  कराने  के  लिये  श्रापको  तुरन्त  कार्यवाही  करनी  चाहिये
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 श्री  रघुनाथ  रेडी  :  हमा  इस  मांमले  में  श्रच्छा  नहीं  रहा  है  ।  फिर  भी  सरकार  कार्यवाही

 कर  रही  द है अर  बकाया  राशि  घट  ररी  है  ।  बकाया  राशि  को  वसल  करने  के  लिये  प्रत्येक  संभव  कायवाही

 की  जायेंगी  ।  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  भी  कठिनाइयों  को  समझते हैं  संकटग्रस्त  मिलो  को  श्रपने  हाथ

 लेते  समय  सरकार  सबसे  पहले  यह  सोचती  है  कि  श्रमिक  बेरोजगार न  होने  पाये  ।  यदि  बकाया  वसूल

 करने  के  परिण।मस्वरूप  मिल  बंद  हो  जात  तो  इससे  श्रमिकों का  aries  ही  होगा  ।

 डा०  रानेन  सेन  ने  बचत  बैंक  खाते  में  पैसा  जमा  करने  पर  शंका  व्यक्त  की  ।  वास्तव  में  सरकार

 को  योजना  बनाने  की  शक्ति  गई  इसका  यट  श्रभित्राय  नहीं  है  कि  प्रत्येक  मामले  में  पैसा  बचत

 बेक  खाते  में  जमा  किया  जायेग्ग  ।  जहां  यह  श्रावश्यक  श्रौर  TEE el  व्यक्तिके  हित  में

 वहाँ  पर  ही  ऐसा  किया  जायेगा  |

 Shri  Ram  Singh  Bhai:  I  had  raised  two  impoprtant  questions  and  the  Hon’ble

 Minister  should  have  clarifieg  them.  I  raised  a  point  whether  the  amount  of  loan

 taken  by  a  worker  from  hig  Provident  Fund  Account  for  meeting  some  urgent
 expenditure  would  be  taken  into  account  for  calculating  3  years’  average  secondly.
 whether  in  the  event  of  death  of  a  worker  who  is  contributing  to  his  provident

 contributeq  by  him  during  the fund  for  10  years,  he  will  get  the  total  amount

 past  three  years  only  or  an  average  of  the  amount  contributed  by  the  worker  and

 the  employer  during  the  past  three  years  will  be  taken  into  account.  These  points
 need  to  be  clarified.

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  बीमा  योजना का  ल।भ  पाने  का  हकदार  होने  के  लिए  किसी  कमेंचारी

 का  कम  से  कम  1000  रुपया  भविष्य  निधि  में  जमा  होना  चाहिए  oo  इसमें

 मालिक  और  कम  च्यरी  द्वारा  जमा  की  गई  धनराशि  शामिल  हो  सकती  है  ।

 जहां  तंक  भ्रग्निमों  का  सम्बन्ध  ये  वापस  न  किये  जाने  वालें  श्रम्रिम  है  श्र्तं  इन्हें

 हिसाब  में  नहीं  लवा  जा  सकता है  ।

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  1976  में  दिल्‍ली  में  भविष्य  निधि  अयुक्तता  की  बैठक

 हुई  जिसमें  ag  निर्णय  किया  गया  कि  क्षेत्रीय  ऐसा  समय  वद्ध  कार्यक्रम  बनायें

 कि  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि  जमा  हो  alc  भविष्य  निधि  के  दावे  के  मामले  निपटायें

 जायें  तथा
 वार्षिक  लेखा  पचेयां  क्च

 रियों
 को  मिलें  ।

 क्या  ये  निर्णय  क्रियान्वित  किये  जा  चुके  gale  उनकी  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 श्री  रघुनाथ  मैंने  भविष्य  निधि  श्रायुक्तों  की  एक  बैठक  बुलाई  जिसमें  उनसे

 मैंने  fray  किया  था  कि  वे  इसमें  सक्रिय  रुचि  लें  तथा  भविष्य  निधि  कार्यालय  में  काम  करने

 वाले  लोगों  का  भी  सहयोग  लें  जिससे  कमंचारियों  को  उनका  लेखा  विवरण  शीध्र  दिया  जा

 सके  ।  भविष्य  निधि  श्रायूवक्तों  से  भी  निवेदन  किया  गया  है  कि  वे  भंविव्य  निधि  की  बकाया

 राशि  शीक्ष  जमा  करवायें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  :

 कोयला  खान  भविष्य  परिवार  पेंशन  त्रौर  बोनेस  स्कीम  1948,

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  ate  परिवार  पेशन  निधि  1952,  धनकरें
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 1957  wit  ara  कर  1961  को  att  संशोधन

 करने  वालें  विंधे
 येक

 पर  विचार  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  wag  adopted,

 wert  wars :  :  qisazt  सेशोधनों  की  कॉई  सूचना  नेह  दी  गई  हैं  ।  प्रश्न

 खण्ड  2
 से

 41
 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  नाम  x farre

 का  अग  बने  2.0

 प्रस्ताव  स्वोकषत  gars

 The  motion  was  adopted,

 खण्ड
 2

 से  41,  खण्ड  1,  त्न्घि  नियमन  सू  और  विवेयक  का  नाम  विधेयक  में

 जोड़  दिये  गये

 Clauses  2  to  41,  clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bm.

 ata  संतरी  (at  रघुवाथ  :  मैं  प्रस्ताव
 करना हूं

 :

 ग्ग्कि  विधेवक  पास  किया  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted,
 Le a  pees  SEA

 श्रांवश्यक  वस्तु  fatya—oret

 ESSENTIAL  COMMODITIES  (AMENDMENT)

 SUCTA  ANTI:  ६.2 ह रश ्  हम  श्रो  To  सा3 का  जज  द्वारा  24  1976  को  Iv

 किये  wy  fairafarag  प्रस्ताव  पर  विचार

 आवश्यक  वस्तु  1955  का  ale  संशोधन  करने  वाले  faara  '.

 राज्य  संभा  ढारा  पास  किये  गये  सूप  विचार  किया  जाये

 श्री  भोगेन्द्र  झा  frat  बार  बोल  रहे  थे  ।  वह  अब  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 ही
 थ्रो  Alo  के०  च्द्प्पत  :  वह  श्रम  श्र  रहे

 श्राप  उन  @  बला  सकते  हैं  ॥

 उपाध्यक्ष  :  कुड  प्रक्रिया  सम्बन्धी  कठिताई  है  ।  यदि  कोई  सदस्य  झपना  भाषण

 फिर  से  axed  नहीं  करत  है  तो
 उनका  भावण  समाप्त  माना  जाता  है  ।

 श्री  मूल  चन्द  डागा

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali):  Sir,  whenever  this  question  of  essential  commodities

 eomes  before  the  House  it  is  stated  that  it  is  a  state  subject.  Therefore  how  its  im.

 plementation  can  be  insured  at  district  and घ  Tehsil  level.  It.  is  not  sufficient  te
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 enact  laws  It  only  gives  powers  .to  bureaucracy’  and.  put  the  small  farmers  and
 traders  to  difficulties.  The  only  course  ig  that’  the  distribution  is  taken  over  by

 ऋ

 Very  wide  powers  have  been  given  to  the  collectors  and  executive  officers  under

 this  Bill.  It  has  been  provided  that  no  Government  servant  could  be  nrosecuted  im

 aa  Court  of-
 Law

 even  if  he  transgressed  his
 authority

 or  powel.:.  powers  are

 very  much’  like  to  be  abused.  The  provision  of  retaining  certified  copies.  of

 account  books  and  documents  has  also  not  been  made,  This  is  not  good.  By.giving
 So  many  powers  to  the  executive,  it  is  not  possible  to  ensure  that  the  prices  will

 come  down  and  there  will  be  proper  distribution  of  essential  commodities.  Smal]
 farmers  will  be  put  to,  great  difficulty  during  the  process  of  implementation  of

 this  law.  They  will  not  even  be  allowed  to  fix  the  price  of  their  produce  even
 after  the  recovery  by  levy  foodgrains  This  will  only  increase  misuse  of  powers
 and  corruption.

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  चाहता  हूं  सभा  भाषणों  के  लिए  समय  के  नियतन पर  विचार

 करें  water  2  घंटे  45  मिनट  शेष  रह  गये  हैं  ale  14  सदस्यों  ने  बोलना है  यदि  सभी

 इसी  प्रकार  15  मिनट  तक  बोलें  तो  मंत्री  महोदय  के  लिए  केवल  10  मिनट  र  देने

 के  far  रह  जाते हैं  ।  न्त  सभी  ag  ध्यनਂ  रखें ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  मैंने  पूछा  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  प्रक्रिया  सम्बन्धी  कठिनाई  है  ।  हम  नियमों  को  इस  प्रकार

 बदल  नहीं  सकते  हैं  ।

 श्री  भोग  मैं  उनके  बाद  बोल  सकता हुं  मुझे  कोई  श्रापत्ति  नहीं है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  हैं  ।  यदि  किसी  सदस्य  का  भाषण

 समाप्त  न  हमरा  हो  श्रौर  ag  श्राकर  जारी  नहीं  करता  है  तो  यह  माना  जाना  है  कि  उनका

 अआषण  समाप्त  हो  गया  है  att  बाद  मैं  यदि  ag  बोलने की  अनमति  मांगता  है  तो  ae  उसका

 दूसरा  भाषण  होगा  जिसकी  श्रनुमति  नहीं  है  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  कल  मंत्री  मदह्दोदय  के  कहने  पर  मैंने  झारम्भ  किया  था  ।

 pgray  :  यह  श्राप  श्नौर  श्री  जाज  के  बीच  ममला  है  पीठासीन  व्यक्ति  इस  सम्बन्ध्

 मे  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।

 toatl  फ़्ष्ण  चन
 हाल्दर  (ata)  :  श्रावश्यक  वस्तु  प्रघिनियम  पहले  1955  में  पास  किया

 बया  था  ।  इस  श्रधिनियम  का  उद्देश्य  श्रनाज  मिट्टी  का  खाद्य  कपड़ा  tet  श्रावश्यक

 के  उत्पादन-छरीद  श्रौर  इन  के  गरीब  वर्गों  में  वितरण  पर  fray  रखना  तथा  इनकी  कीमर्तों

 थें  स्थिरता  बनाये  रखना  थ ८.2 ह ौर  इनमे ंव्यापार  are  वाणिज्य  को  विनियमित  करना  था  ।  परन्तु  खेद  है  कि

 इसे  agar  से  क्रियांवित  नहीं  किया  गया  जिसके  फलस्वरूप  कीमतें  बढ़ती  चली  गयीं  श्रौर  कदाचार  में

 थी  कोई  कमी  नहीं  दा  पाई  है  विधि  अयोग  की  सिफारिश  पर  1974  में  इस  श्रधिनियम  मैं  संशोधन

 किया  गया  था  भ्रोर  सरकार  को  श्रांघिक  शक्तियां  प्रदान  की  गई  जिससे  मनाफाखो
 a

 tint  में  दिये  गये  भाषण  के  ग्र  प्रेजी  ware  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |

 ‘“Summarised  translated  based  on
 English

 translation  of  the

 Speech  -  in  Bengali.‘
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 (a4)  वस्तु
 Pfaetare

 बाजारी  पाद  को  रोका  जा  सके  |  इस  विवेक  के  श्रन्तगंत  सरका र  को  अ्ौर  शक्तियां  प्रदॉन  करने

 का  उपबन्ध  है  मैं  wud  दल
 से  इका  स्वागत

 कराना  g  परन्तु
 इसके  साथ-साथ  यहं  भी

 कहना  चाहुंगा  कि  इन  परिवर्तनों  का  तब  तक  कोई  aT  नहीं होगा  जब  तक
 सरकार

 के  रुख  में  परिवर्तन

 नहीं  जायोगा  क्योंकि  सरकार  इस  श्रघिनियम  को  प्निਂ  छा
 से  क्रियान्वित  कर  रही  है  ।

 तक  भ्र।वश्यक  के  वितरण  का  सम्बन्ध  यह  तो  ठक  है
 कि  दिल्ली

 कानपुर बड़े-बड़े  नगरों  में  इनका  वितरण ठक  प्रकार से  हो  है  परन्तु  समज  के

 गरीब  वर्गों  की  प्रोर कोई  eq  न  नहीं  जा  रहा  है  ।  अधिनियम तो  बहुत  बन  गये  हैं  परन्तु  खेद  है  कि

 उनको  पूरी  ae  से  ऋप  न्वित  नहीं
 किया  जा  रहा  देश  में  इस स  समय  mina  गौर  ae eye

 के  पास  नत
 रिक  सुरक्षा  अधिनियम  के  अस्तर्गत  भी  पर्याप्त  से  अधिक

 शक्तियां हैं  परन्तु  हम

 देखते  हैं  कि  अ्र।वश्यक  वस्तुग्नों  की  कीमतें  को  छू  रही  है  एक  ग्रोर तो  सरक।र  दावा  है  किः

 20  adi  Ha  क्रम  को  क्रिप।न्वितਂ  करने  से  बहुत  लाभ  हमा  है  ग्र  दूस री  श्रोर वो  तरविकता  यहं  है  कि

 सर्कार का  अनसान MoS  जिले  होने  के  बा  वजद  भ्र।वश्यक  ५१ 4 वस्तुभ्र। के | की  ७. क् पै मतें  बढ़ती  चली  जा  रही  हैं  ।

 है  कि  इस  वर्ष  मूंगफर्ना  का  16.0  9  लख  टन  उत्पादन  होगा  जो  कि  गहुत  मात्ना है  परन्तु इस

 कें  बावजूद  महाराष्ट्र  में  मूंगफली  के  तेल  की  कामत  पहले  से  बढ़  गई  है  ।  यहां  तक  कि  इस  का  सिलना

 कठिद  गया  है  इसी  प्रकार  सरसों  का  तेल  जो  पहल  पांच  रुपये  प्रति  किलो  ग्राम  बिक  रहा

 अब  7.  40  रुपये  प्रति  किलोग्राम  बिक  रहा  हैं  ।  गेहूं  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  अव माने  है

 कि  इसਂ  वष  लगभग  11.4  करोड़  टन  टब  गेहूं  का  उत्पादन  हुआ है  ।  एक  समय  था  जब  गेहूं

 75  रुपए  प्रति  faites  बिका  करता  था  और  उसको  उठाने  वाला  कोई  नहीं  था  ।  बाद

 में  भारतीय  खाद्य  निंगम  ने  इसकी  न्यनतम  कामत  105  रुपए  प्रति  किवंटल  निश्चित  की

 इस  समय  दिल्‍ली  में  खुल  बाजार  मेंगहूं  की  कीमत  165  रुपए  सेलेकर  180  रुपए  प्रति  Petes

 है  ।  समझ  में  नदीं  श्राता  कि  यह  मुनाफा  कहां  जाता है  ।  स्थिति  यह  है  कि  किसानों  झर  उप

 भोक्ताओं  दोनां  को  उत्पादन  में  हुई  वृद्धि  का  कोई  लाभ  नहीं  gar  है  इस  प्रकार

 12  से  18
 रुपए  प्रति  मन  ज  रीदा  जाता है  शौर  ae  में  उसे  1.20  रुपये  प्रति  किलोग्राम  बेचा

 जाता  है  यह  इतना  कौन  कमा  रहा  है
 ?  जमाखोरी  श्रौर  चोर  बाजारी  करने  वाले

 लोग  मुनाफा  कमा  रहे  हैं  ।  जब  कि  किसानों  का  शोषण  हो  है  पटसन  ार  प्याज  उगाने

 बालों  को  भी  कामत  नहीं  मिल  रही  हैं  प्याज  अगार  भ्रमों  ar  निर्यात  करके  सरकार

 विदेशी  मुद्रा  तो  कम  परन्तु  इससे  किसानों  को  कोई  नहीं  हो  रही  है  ।

 कृ मामल  में  कीमतें  पिछले  एक  wee  में  30  से  70  प्रतिशत  बढ़  गई  है  ।  पश्चिमी  बंगाल

 में  मछली  का  अभाव  है  क्योंकि  इसका  बंगला  देश  से  ams  नहीं  हो  रहा  इसके  फलस्वरुप

 मछली की  कीमतें  बड़त  चढ़ ne  इन  सब  तथ्यों  से  पता  चलता  है  कि  सरकार  कीमतों

 को  बढ़ने  से  रोकने  में  रही  इस  दिशा  में  सरकार  को  कुछ  ठोस  कायवाही

 चाहिए  sera  इस  विधयक  को  पारित  करने  का  कोई  भ  aet थ  क  द  होगा  ।
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 श्री  कृष्ण  चन्द्र

 प्रस्तुत  विधेयक  के  gears  कलक्टर  के  साथ-साथ  सहायक  कलक्टर  शौर  उपबण्ड  afranal

 को  छापे  मरने  की  शक्ति  दी  जा  रही  है  ।  मेरे  विचार  ऐसी  शक्ति दे  देने  से  कुछ  fagtagra

 अधिकारी  अपने  व्यक्तिगत  लाभ  के  लिए  इसका  दुरुपयोग  करने  लगेंगे  क्योंकि  कि  वे  जानते  हैं

 कि  इन  के  विरुद्ध  न्यायालयों  में  भी  कुछ  नहीं  हो  सकेगा  यह  भावश्यक  हैं  कि  सरकार

 वि. छ्से  mat  पर  निगाह  रखे

 सरकार  बात  तो  मिश्रित  ATETTCTT  Tt  समाजवादी  विचाराधारा  की  करती  परन्तु

 वमस्तव  में  वह  पूंजीवादी  भ्रयंव्यवस्था  का  qaqa  करती  है  ।  सोवियत  eaifaar  बल्गेरिया

 ane  चीन  जैसे  समाजवादी  राज्यों  में  भी  पिछले  दो  दशकों  में  कीमतें  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 ब्याज  सरकार  संविधान  की  प्रस्तावना  में  तौर  weet  को  शामिल  करनी

 चाहती  ।  परन्तु  इस  परिवतेन  से  तब  तक  कुछ  लाभ  नहीं  होगा  जब  तंक  कि  सरकार  wat

 शिक  नीति  में  परिवतंनਂ  नहीं  कर  देती  ।  राजनीतिक  श्रौर  प्रिक  विचाराधारा  में  परिवर्तन

 लाये  बिना  20  सुती  कायंक्रम  से  भी  कीमतों  को  नहीं  frzray  जा  सकेगा  |

 श्री  एस०  महाजन  )
 :  मैं  श्रावश्यक  वस्तु  विधेयक  का  angT

 करता  हुं  ।  संशोधीਂ  विधेयक  के  अ्रन्तगत  कलक्टर  की  शक्तियों  का  प्रयोग  अपर  कलेक्टर  /

 चपखण्ड  ग्रधिकारी  अर  कलक्टर  द्वारा  श्रधिक्त  wer  प्राधिकारी  भी  कर  सकेंगे  at इन
 के

 द्वारा  की  गई  का्यवाढ़ी  पर  न्यायालयों  में  भी  mecha  नहीं  की  जा  सकेंगी  ।  पिछले  श्रतुमव  को

 ware  में  रखते  हुए  ऐसे  उपबन्ध  क  होना  श्रावश्यक  हो  गया  हैं  ।  aa  जम।खोरी  चोर  बाजारी

 श्र  मुनाफाखारी  करने  वालों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  को  जा  सकेंगी  |

 मानसून  के  देर  से  तराने  के  जमाखोरों  gre  मुनाफाधोरों  ने  स्थिति  का  फायदों

 खठाया  रौ  इत  के  फस्द  कोनें  फिर  बड़  गई  थों  हाला  श्रानाज  शौर  ara
 को

 mes  फसत  हुई  है  ।  पट्न्तु  सरफार  द्वारा  सभय  पर  को  गई  कार्यवाही  से  मुल्यों  में  बढ़ने  की

 safe  में  गरब  फिर  पित॑न  श्र  गया  gabe  ग्न  मूल्य  गिरते  प्रारम्भ  हो  गये  हैं  ।

 यहँ  एक  weet  बात  है  कि  धारा  3  में  संशोधन  कर  के  wa  यह  किया  जा  रहा  है

 जिसके  अ्रघीन  @rarat,  खाद्य  तिहलनों  या  खाय  तेलों  के  aaa  में  जारी  fay  गये  उदप्रहण

 ania  में  उत्पादकों  द्वारा  घृत  या  उनकी  जोत  में  कुल  क्षेत्र  को  ध्यान  में  रबते  हुए  उन  द्वारा

 बधीफृत  ग्राधार  पर  विक्रय  किए  जाने  वाली  मात्रा  नियत  की  जा  रही  है  ।  यद  उपबन्ध  उड़ीसा

 च्च्च  न्यायालय  द्वारा  उद प्रहण  भ्रादेश  को  रद  कर  दिए  जाने  के  फलस्वरुप  करना  पड़े  रही  हे  ।

 इस  विधेयक  में  खाद्य  तिलहनों  art  खाद्य  तेलों  के  बारे  में  मुल्य  नियत  करने  के  लिए

 श्रक्रिया  भी  दी  रही  है  ।  इस  श्रतिरिकत  इस  विधेयक  का  उदेश  कलक्टर  तथा  sey

 ध्रधघिका  रियों  को  श्रधिक  शक्तियां  प्रदान  करना  है  जिससे  इस  अधिनिवभ  को  साधिका
 कारगर

 ढंग  से  feared  किया  जा  सरे  t

 #16



 26  1576  श्रावश्यक  वस्तु  )  विधेयशश me

 झावश्यक  वस्तुओं  की  कमी  ale  मुद्रास्फीति  को  द्र  act  के  लिए  नाड़े  से  कड़े  yas

 fa  जाने  चाहिए  ।  ऋण  के  वितरण  पर  faa  wa  कर  खाद्यान्नों  के  corer

 में  वृद्धि  के  लिए  seme  किये  गये  aie  इन  samt  के  wager  गत  वर्ष  पसल  काफी

 UTS!  हुई  ्रो  मूल्यों  का  स्तर  भी  ठीक  ही  रट  ।  परन्तु  पिछले  एक  सप्ताह  से  मूल्य  फिर  बढ़ें

 area  हो  गए  हैं  ।  हमारी  झ्ाधिक  नीति  का  उद्देश्य  सामाजिक  न्याय की  स्थापना  करना  है

 द. श्र  इस  पूरा  करने  के  लिए  हमें  स्थायी  sent  पर  aanfeya  वितरण  प्रणाली  लागू  करनी

 चाहिए  जिससे  श्राम  लोगों  को  ora  वस्तुएं  उचित  मृत्यों  पर  मिलती  रहें  ।  इस  के  लिए

 उचित  विधियां  श्रपनाई  जानी  चा  हिए  Wiz  इनके  साथ-साथ  उचित  साधन  पैदा  करने  चाहिए  ।  साद»

 निक  वितरण  प्रणाली  के  श्रन्तगंत  न  केवल  वितरण  ही  परन्तु  समाहार  परविहन  श्रौर  AIST LT

 भी  श्ाता  है  श्रोर  इन  सभी  चीजों  का  ध्यन  रखा  जाना  चाहिए  ।  सरकार  को  यह  भी

 सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  आवश्यक  वस्तुएं  देश  के  सभी  भागों  में  समान  दरों  पर  मिले ं॥

 avaafia  वितरण  प्रणाली  के  लिए  प्रमुख  afgaen  at  सहकारी  सस्थ.एं  ही  होनी

 चाहिए  fast  ढांचा  लोवतंत्रात्मक  है  ।  यह  ठीक  है  कि  तालूना  श्रौर  जिला  स्तर  पर  कुछ

 bard Ecolab af  का  प्रबन्ध  ठीक  नहीं  है  ।  ऐसी  AeA AT  के  विरुद्ध  कड़ीं  कार्यवाही  की  जानी  चाहिएं  ॥

 wei  झर  सुविधाजनक  हो  इस  प्रयोजन  के  लिए  पंचायत  wifqat  स्थानीय  aware

 PENA  ौर  THAT  झभिवरणों  को  भी  यह  काय  सौंपा  जा  सकता  है  ।

 झा  वश्यक  वर  तुझों  के  मर  में
 स्थिरता  लाने

 के  लिए  यहँ  आवश्यक  है  ।  वे  arene

 srataat  wit  sa  चीजों  के  मूत्यों  में  स्थिरता  लाई  जाये  ।  पिछले  if  वर्ष  में  इषि  वस्तु्घों

 की  कीमतों  में  40.  प्रतिशत  ast  हुई  है  जब  कि  किसानों  द्वारा  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली

 aan  में  इतनी  कामी  नहीं हुई  इसी  तरह  निर्मित  वस्तु के  बा  रे  में  भी  किया  जाना

 संक्षेप  में  यह  fa  eat  श्रावश्यक  वस्टृश्रों  के  मृत्यो पर  नियंत्रण  रखा  जाना  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध

 में  चोर  बाजारी  श्रौ र  Aang. Gri  को  भी  Gace  करना  होगा  ।  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  भी

 तभी  सफल  हो  wad  है  जब  उत्पादन  में  निरन्तर  वृद्धि  होती  रहें  तर  इस  TAYHATT  हमारी

 नीति  ऐसी  होनी  चाहिए  जिससे  उत्पादन  को  बढ़ावा  भिले  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा  ने  कहीं  कि  हम  न्यायालयों  की  शक्तियों  को  कम  करने  का  प्रर्ह्नं  करे

 रहे  हैं  ।  छोटे-छोटे  श्राथिक  TTT  को  निपटाने  के  लिए  विभिन्न  न्यायालयों  में  बहुत  प्रधिक

 समय  लगता  है  श्रौर  इसीलिए  न्यायिक  ufaarfeat  की  शक्ति  को  कम  कर  के  यहँ  शक्ति

 gamed  श्रौर  sey  श्रधिकाशियों  को  दी  जा  रही  है  ।  ताकि  मामले  शीघ्र  निपटाये  जा  सकें

 झाशा  है  सभा  के  माननीय  ससदय  इस  को  समझेंगे  और  इसे  उचित  ही  ठहरायेंगे  |

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  (weet)  :  प्रस्तुत  विधेयक  सराहनीय  है  ।  न्यायालय  के

 कतिपय  नियों  एवं  विगत  वर्षों  के  के  काश्ण  अवश्यक  वस्तु  श्धिनियम  का

 संशोधन  बरना  झनिवाये  हो  गया  है  ।  मूल्य  वृद्धि  का  कुप्रभाव  वेव्लਂ  किसी  व्यक्ति  पर  ही  महीं

 पड़ता  अपितु  उसका  प्रभाव  देश  की  श्राथिक  तथा  राजनैतिक  स्थिति  पर  भी  पड़ता

 है  ।  इसलिए  aware  के  लिए  मूल्यों  पर  रियंत्रण  wah  हेतु  हर  सम्भव  बायंवाही  करना  नितान्त

 श्रावश्यक  हो  गया  है  ।  वर्तमान  परिस्थिति  यों  में  इस  प्रकार  की  बड़ी  कार्यवाही  युक्तिसंगत

 है  चाहे  चन्द  लोगों  को  उससे  fare  ही  क्यो  न  हो  क्योंकि  ufrety  लोगों  की  इससे  रात  टी

 119



 ¥ssential  Commodities  (Amendment)  Bill  August
 26,

 1976

 [ort  feta  चन्द्र

 उड़ो  उच्च  न्याथालथ  के  निगंध  को  दृष्टि  में  रखें  हुए  धारा  का  संशोधन  करना

 हो  गथा  मन  श्रधिनिधिव  की  धारा  3  में  कहा  गधा  है  दि  सरकार  को  भंडार  (zeta?)

 ने  का  होगा  ।  इसकी  व्याख्था  इस  तरह  की  गई  है  कि  उन  शावश्यक  वस्तुद्ों

 खायान्नों  की  जो  खेतों  में  वसुली  महीं  की  जा  सकती  क्योंकि  ag  स्टाक  में  नहीं  केवल

 उन  खाद्यान्नों  की  वसुली  की  जा  सकती  हैं  जिनका  भंडार  होता  है  ।  श््श्त  इन  कठिनाइयों
 सें

 टका  पाने  के  लिए  यं  संशोधन  लाया  गधा  यदि  मूल्यों  पर
 निवत्रण च् ह

 पाना  है  तो  खाद्यान्नों

 की  वसूली  arent  fagtad  TVW  होगा  ।  इस
 परिस्थितियों  में

 सरकार के के  लिए  ws  संशोधन  लांग

 आवश्यक  हो  भया

 जहां  तक  धारा  3  में  अन्य  संशोधनों  का  सम्बन्ध  है  ug  उपबन्ध  फिया  गया  है  कि

 जिस  पार्टी  at  कम्पनी  के  बही  खात  जब्ते  हो  जायें  ute  ag  चाहे  तो  उनकी  प्रतियां  बना  सका

 >
 g  ।  इसके  लिए  पत्ति  उठाई  गई  है  झोर  को  इस  सम्बन्ध  फिर  से  विचार  seat

 चाहिए  ।  यदि  इस  उपबन्ध  का  संशोधन  feta  जाये  तो  aaa  प्रक्रिया  सरल  हो  सकती  है  ।  ऐसे

 मामलों
 में  सुसंगत  vat  सम्बन्धित  श्रधिकारी  द्वारा  उतारे  जायें  जिन्हें  प्रभाणित  करके  साक्ष्य

 a  प्रय क्त भ्  facet  जा  रफ्ता  है  |

 एक  भिन्न  प्रकार के
 के

 संशोधन  से  यहँ  कठिनाई  दूर  हो  सकती  है  श्रौर  काफी  हुद  eat

 अन्थाथ  से  भिल  सकता  श्राज  की  स्थिति  में  इसमें  क्षेपक  की  बहुत  गुंजाइश  है  ।

 शह  we  प्रकार  के  संशोधन  से  दूर  हो  सकता  है  किन्तु  संशोधन  से  vet  ।

 मूल्यों  को  तकसंगत  या  युक्तियुक्त  का  cue ि कथा  गया  है  ।  किन्तु  नहीं

 उतने  प्रवर के  मूल्य  क्यों  निर्धारित
 fir  गये  ae  इन्हें  We  युक्तिसंगत  बना

 हैं
 ATC

 क्रिया  को  सरल
 बना

 संपत  ह्  ।

 ऐसे  भामलों  में  जहां  साभान  जब्त  Peat  जाता  न्याथालय  का  क्षेत्राधिकार  समाप्त  कर  दिया

 गया  है  ।  वस्तु  feria  के  उपबन्धों  के  sate  थदि  कोई  वस्तु  जब्त  की  जाती है
 तो  वहं  व्यक्ति  राज्य  ie र  द्वारा  नियुक्त  न्पाधिय  अधिपपरी  से  atte  ae  सकता  Fay

 यह  चि  रह  गई  हूँ  कि  इसमें  rar haa  श्धिव्यरी  की  शर्तों  व  निबन्धनों  at  कोई

 विवरण
 नहीं  है  ।'  इसे  राज्य  सरकार  की  इच्छा  पर  छोड़  fear  गथा  है  ।

 श्र्जे कन्
 हने  न्याथालय

 के  प्रधि  र  समाप्त कर  दिये  लेविन  साथ  ही  हमें  we  सुनिश्चित  करनें के
 के

 सावधानी

 बरतनी है  fs  एकता  तथा  स्वतंत्रता  की  भावना  वाले  व्यक्तियों  को  हो  warfre  sifeaTey

 बनाथा  जाये  ।  संविधान  में  ही  कुछ  भागंदर्शन  ह्त्ना  चाहिए  जिससे  ug  सुनिश्चित  किधा

 wTy  थि  कवल  ऐसे  ही  व्यक्तियों  को  न्थाधिक  अधिकारी  बनाया  जाए  ।

 थदि  दिस्सी  वस्तु  को  पकड़ता  है ग्रौर  उसे  जब्त  कर  लेपा  है  तो  वह  व्यक्ति

 धारा  6  क  उपबन्धों
 क

 sate  न्यायिक  अधिकारी  से  भ्रपील  कर  सकता  है  ate  संशोधन

 के
 अवीन  स्थायिफ  के

 निगय  को  न्थायालथ  में  चुनौती  नहीं  दी  जा  सकती  है

 लेकिन  यदि  seer  घ  कोई  भ्ादेश  नहीं  feat  गया  alate केवल  पकड़ने  का  ही  Tea  दिया

 जपा  हो  तो  दिग  स्थिति  में  र्विवीं  व्यक्ति  को  अपील  करने  ser  अधियार  नहीं  हैं  ।  ऐसे  भाभलों  में

 कलेक्टर की  दया  qt  निर्भर  war  पड़ता  इस  संशोधी  विधेयक  के  wats  कलेक्टर  के  झददेश
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 1898  (3) )
 झावश्यक  वस्तु  (arrears)

 चिपक का

 अन्तिम  माने  जायेंगे  ।  ऐसा  उपबन्ध  wager  ह  है  जिसमें  को  इतने  shee

 alqaT< र  दिये  गये  ऐसा  at  होता  चाहिएं  जहाँ
 प्रमावित

 पीड़ितः  व्यक्ति

 अपील  कर  सके  ।  ऐसे  उपबन्ध  से  MITT ATT  azar  ।

 मैं  ऐसा  करता  हूं  कि  प्रस्तुत  संगोधन  पर्याप्त  तथा  पुर्ण  नदीं  है  ।  र

 न्याधिक  अ्धिफारो  की  नियुक्ति  को  शर्तों  ौर  मानदंड  का  feafor  कने  वाजा  श्रौर  कलेक्टर

 के  yee  के  विरुद्ध  ATMs  करते  के  जिए  feat  झपोलोय  न्यायालय  को  कटने  वाला  Tat

 अन्य  प्रकार  का  संशोधन  लाना  चाहिए  ।  धारा  6  के  सम्बन्ध  में  इन  विवारों  को  व्यक्त  करते

 हुए  मैं  ATT  विधेयक  का  समथेन  बरता

 Shri  Shivanath  Singh  (Jhunjhunu):  As  has  been  stated  in  the  statement  of  ob-

 jects  and  reasons  of  this  Bill,  it  relates  to  the  production,  distribution  and  pricing
 policy.  Our  pricing  policy  is  not  satisfactory  ang  Government  should  pay  attention

 to  it.  Essential  Commodities  are  of  two  commodities  and  indus-

 trial  goods.  The  price  structure  of  agricultural  goods  is  very  wrong.  The  farmers
 dio  not  get  remunerative  price.  Again  the  agricultural  products  are  converted  into
 industrial  goods  but  there  is  lot  of  difference  in  their  prices,  Therefore,  confiscating
 goods  here  and  there  would  not  solve  the  supply  positidn.  Attention  has  therefore,
 to  be  paid  to  this  aspect.  We  will  have  to  reduce  the  gap  between  the  price  paid  to
 the  producer  and  the  one  charged

 from  the  consumer.  also
 the

 remuneration  to

 be  paid  to  the  middle  man.  प्

 So  far  as  the  essential  commodities  are  concerned,  there  are  so  may  other

 @hings  which  should  be  included  therein.  Cloth  is  an  essential:  commodity.  and

 there..is  much  scope  for  improvement  in  it.  There  are  so  many  irregularities  in

 regard  to  the  manufacture  of  J  anta  cloth.  Action.
 should  be  taken

 against
 manufacturing  inferior  quality  cloth.

 The  prices  of  essenfiz al  goods  have:  increased  in  a  monopolistic  way.  The  prices
 printed  on  cloth  are  upto  one  and  a  lalf’fimes  more  than  the  real  prites  and  after
 intervention  the  same  have  been  brought  down  by

 ten  per  cent  to  show  that  a  re-
 duction  has  been  made.  But  the  fact  remains’  that  they  are  still  20  per  cent
 more,  It  is  therefore  necessary  that  Government  machinery.  should  be  tightened.

 It  is  a  welcome  measure  that  the  powers  of  the  collector  have’  been  delegated
 ‘to  the  Additional  collector  and  S.D.O.S.  But  many  of  the  other’  proyisions  would
 create  hardships,  The  officers  executing  the  provisions.  have  been  given,  too  muck
 protection  whereas  it  is  not  always  certain  that  they  would  ‘not  commit  any  mis-
 fake  and  their  little  mistake  can  ruin  those  who  are  quite  illeterate.  It  is  a  welk
 known  thing  that  there  are  so  many  irregularities  in  supply  department.  Thers-
 fore  the  provision  that  no  action  can  be  taken  against  a  Government  official  is

 not
 wood  and  it  is  likely  to  be  misused,

 The  provisions  of  the  bill  have  been  kept  out  side  the  jurisdiction  of  the  courts

 wwhich  is  not  a  welcome  measure.  The  aggrieved  party  should  be  given  a  chance
 to  go  to  the  court.  It  is  not  a  matter  of  surprise  that  the  executive  officers  have  to
 act  in  so  many  circumstances  and  may  take  wrong  decisions,  Therefore  the  pro-
 vision  for  going  to  courts  should  be  there

 The  provision  of  documents  is  good.  But  there  should  be  some  safeguard  for
 it  so  that  there  may  be  no  manipulation  therein.  But  at  the  same  time  wherever
 there  are  hardships  the  same

 should  be  removed.  The  provision  of  seized  com~

 Miodities  is  a  welcome  step.
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 ‘(Shri  Shivanath  Singh].

 The  machinery  to  control  the  price  increase  18  not  able  to  have  effictive  control

 ever  it.  No  doubt  the  prices  of  agricultural  commodities  have  come  down  but

 ether  commodities  have  not  shown  any  downward  trend.  The  farmers  should

 therefore,  be  given  protection  in  this  regard

 The  provision  of  confiscating  the  media:  of  transportation:  whether  it  may  be

 a  camel  or  bullocks  and  releasing  the  same  taken  on  at  market  value  is  not  clear.

 Because  there  can  be  so  many  conceptions  of  market  value.  There  should  be  pro-
 vision  for  maxinium  fine—with  these  words'I  support  the  good  provisions  of  the

 श्री  बी०  श्रार ८  Tam  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधयक का  समर्थन  करता

 शौ  डागा  ने  उपबंधों  को  जो  श्रालोचना  की  है  सम्भवत  :  बह  भल  गये  हैं  कि  समा  जबादी  व्यवस्था

 में  सरकारी  हस्तक्षेप  श्रावश्यक  है  प्रौर  हमारी  यह  नीति  बहुत  पहले  से  रही  है  ।

 पहली  बात  विधेयक  में  कलेक्टर  की  परिभाषा  में  aftada  करने  के  बारे  में  है  ।  चंकि  कलेक्टर

 जिले  का  प्रभारी  श्रघिकारी  होता  है  इस  विधेयक  के  उपबंधों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  श्रतिरिवत

 कलेक्टर  भ्रथवा  उसके  नीचे  के  श्रषिका  रियों  को  wfaaait  प्रदान  की  गई  हे  बमोंकि  कलेवटर  के  पास

 इतना  काफी  समय  नद्दीं  है  ।  श्रत  :  व्यवस्था बहुत  ही  भ्रावश्यक  है  ।

 थी  सी०  एस०  CGA  पोठासोन  हुए

 [  Shri  Stephen  in  the  Chair.

 दूसरा  संशोधन  इस  बात  के  बारे
 में

 है  कि
 किसी  भी

 श्नावश्यक  वस्तु  निर्माता  श्रयवा  उत्मादक
 को  उत्पादन  का  कोई  भाग  केन्द्रीय  राज्य  सरकार  झथवा  किसी  ware  या  उनसे  faafaa  fara

 को  ही  बेचना  होगा
 ।  लैवी  का  निर्धारण  क्षेत्र  विशष के  श्रनूसार  जायेगा  ।  यह  संशोधन

 उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  श्रनूसरण  में  किया  गया  क्यों कि  निर्धारित  क्षेत्र होने  पर  भी

 उनके  स्टाक  में  अनाज  की  मात्रा  नहीं  थी  उससे  लेवी  वसूल  नहीं  की  जा  सकती  थी  ।  इस

 उपबंध  के  बिना  लेवी  श्रनाज  की  नहीं  हो  सकती  है  ।

 कुछ  सदस्यों  का  यह  कहना  है  कि  जब्ती  के  मामलों  में  न्यायालय  की  afar  उनसे ले  ली  गई

 गलत
 है  ।  यदि  श्रावश्यक  वस्तु  श्रधघिनियम  के  किसी  उपड्लंघ  के  श्रधीन  यह  ज्ञान  हुभा  है

 कि
 नियमों

 उल्लंघन  किया गया  है  तो  wifes रूप  से  Ata  पुरी  की  पुरी  मात्ना  जस्त की  जा  wal है  fag  साथ

 ही  यह  भी  उपबंध  है  कि  कलेक्टर  के  mae  के  विरुद्ध  राज्य  सरकार  द्वारा  विहित  न्यायिक  प्राधिकारी

 को  adler  की  जा  सकती  है  ।  भ्रत  :  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।

 श्रावश्यक  वस्तु  श्रघिनियम  एक  विशेष  श्रधिनियम  है  जो  इस  देश  के  लाखों  उपभोक्ताओं  के

 हित  के  लिए  बनाया  गया  है  ।  यदि  कलेक्टर  के  श्रादेश  के  विरुद्ध  अ्रपील  की  ब्यन्नस्था  को  छोड़कर

 सिविल  श्र  ser  न्यायालयों  द्वारा  हस्तक्षेप  करने  की  श्रनूमति  दी  जाये  तो  सारी  व्यवस्था  बिगड़  जायेंगी  ॥

 यह  इस  विशेष  उद्देश्य  से  किया  गया  है  कि  जरूरतमंद  लोगों  को  श्रावश्यक  वस्तुएं  मिल  सके  ।

 श्रधिकारियों को  दिये  गये  संरक्षण की  श्रालोचना की  गई  है  ।  किन्तु  धारा  15  में  यह  उपबंध

 है  कि  यदि  किसी  सरकारी  कमंचारी  से  श्रपना  काय  करते  हुए  गलती  हो  जाती  है  तो  उससे  सम्बद्ध

 अथवा  राज्य  सरकार  की  श्रनूमति  से  उसके  विरुद्ध  मुकदमा  चलाया  जा  सकता  है  ।  यदि ऐसा  नहीं  तो  यदि

 कोई  of aatay  श्रनाज  की  वसूली  करे  तो  उसके  विरुद्ध  दूसरे  ही  दिन  न्यायालय  में  मुकदमा  चलाया

 जामेगा ।  श्रत  :  यह  उपबंध  विल्कुल उचित  है  ।

 जहां  तक  लेखा  बहियों  का  सम्बन्ध  है  ये  बहियां  काफी  बड़ी  होती  हैं  श्रौर  दूकानदारों  &  रो

 ety  की  होती  Sate  इनके  दिना  उनकी  बड़ी  हानि  हो  जायेदी  ।  पुरानी  व्यवस्था wrt  रहनी
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 फलना

 श्रावश्यक  वस्तु  )
 विधेयक

 चाहिए  ।  जब्त  करने  वाले  afaarer  को  प्रमाणित  प्रति  रखनी  चाहिए  श्रौर  aa  प्रति  वापस  कर

 देनी  चाहिए  ।  इन  सुझावों के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समन  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  समय  सुची  की  श्रोर  दिलाना  चाहता  हूं  ॥.

 इसका  पूरी  तरह  से  पालन  किया  जाना  चाहिए  ।  काफी  विधायी  कार्य  किया  जाना  है  ।  मंत्री  महोदय को
 4.  45

 बजे  बुलाया  जायेंगा  ।  मेरे  पास  श्राठ  वक्ताओं
 की

 सुची  है
 ।

 प्रत्येक  सदस्य  को  श्राठ  मिनट

 दिये जा  सकते  हैं  ।

 Shrj  Jagannath  Mishra  (Madhubani):  I  am  happy  that  our  Government  are

 committed  to  make  available  all  essential  ccmmodities  to  the  people  and  have

 therefore  brought  an  amendment  bill  before  the  House.  The  original  bill  was

 a passed  in  1955  and  to  remove  iis  shortcomings  present  bill  has  been  brought.
 thank  the  Hon’ble

 Minister
 for  this.

 The  powers  now  given  to  Additional  Collector  and  the  S.D.O.  is  a  step  towards

 decentralisation.  This  is  an  important  step.  This  step  has  been  taken  as  a  result

 of  the  decision  given  by  Orissa  High  Court  which  stopped  the  realisation  of  levy
 foodgrains.  But  in  this  bill  provision  has  been  made  for  confiscation  of  goods
 and  distribution  thereof  among  the  people,  There  is  also  provision  for  an

 judicial  enquiry  if  some  mistake  has  been  committed  during  the  course  of.  the
 implementation  of  the  Act.  In  clause  (8)  it  has  been  stated  that  if  any  one  has
 to  make  complaint  against  ‘the  decision.  of  Government  it  can  be  done  with  the
 permission  of  Central  and  State  Governments.  These  are  good  provisions  and
 I  support  them.

 But  the  question  arises  how  the  defaulting  parties  wil]  be  punished,  If  there
 is  no  strict  enforcement  of  a  law,  the  blackmarketeers,  hoarders  and  profiteers
 would  continue  to  indulge  in  their  activities.  This  is  the  whole  problem,
 Suitable  provision  should,  therefore  be  made  for  th  at.  We  have  had  an  experience
 that  for  no  sound  reasons  the  prices  have  gone  up  because  the  businessmen  are
 in  the  look  out  of  an  opportunity.  to  increase  prices.  I  think  distribution  of
 essential  commodities  such  as  foodgrains,  sugar,  drugs  and  textiles  should  be
 taken  over  by  Government,  and  then  only  the  difficulties  of  the  people  can  be
 removed.

 It  should  also  be  ensured  by  Government  that  these  commodities  should  be
 made  available  to  the  people  in  the  Villages  at  reasonable  rates  under  the  provision made  in  the  Bill.  Arrangements  should  be  made  for  mobile  shops  for  this  purpose,

 The  storage  system  should  be  such  as  may  enable  pr  ‘oper  safety  of  foodgraing from  being  damaged.

 Proper  arrangements  should  also  be  made  for  maki  ng  imported  goods  avail~
 able  to  rural  ang  urban  areas  on  reasonable  prices.

 I  also  want  to  bring  to  the  notice  of  the  Hon  "ble  Minister  that  a  sugar  factory in  my  area  is  lying  closed  since  last  year,  1  th  ink  at  a  time  when  20-point  pro« gramme  is  being  implemented  in
 the  cou:  ry

 ी  actory  should  remain  closed,

 J  support  the:  bill.

 ५  i



 ‘Essential  Commodities  (Amendment)  Bill
 a,  मीट  पार

 August  26,  1976

 थ्री  जगल्लाव  राव  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हं  किन्तु  मूझे

 खेद  है  कि  पिछने  21  वर्षों  में  श्रधिनियम  के  क्रियान्वयन  में  प्रगति  नहीं  रही  इसमें

 कहा  गया  है  कि  जनता  के  हित  में  श्रावश्यक  वस्तु्रों  के  सप्लाई  श्रौर  वितरण  पर  नियंत्रण  की

 इसमें  व्यवस्था  की  गई  है  ।  सरकारी  कर्म  चारियों  को  शक्तियां  दी  गई  हैं  शौर  झ्रावश्यक  वस्तुग्नों  की  सुची

 बनाई  गई  हैं  किन्तु  विचारणीय  बात  यह  है  कि  हम  welt  तक  सार्वजनिक  विवरण  व्यवस्था  नहीं

 बना  पायें  हैं  ।  प्रभी  तक  हम  यह  सुनिश्चित  नहीं  कर  पाये  हैं  कि  कृषक  उन  sequal  ar  उत्पादन  करेंजो

 ग्रावश्यक  हैं  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  सरकार
 खाद्यान्नों  के

 उत्पादन  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  योजना  बना  रही

 हैं  ।

 जहां  तक  मूल्यों  का  सम्बन्ध  है  कोई  समता  नहीं  है  ।  चाहे  उत्पादन  अ्रधिक हो
 कम  मूल्य

 बढ़ते  जाते  हैं  ।  मूल्यों  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  श्रब  समय  श्रा  गया  है  कि  सरकार  को  एक  सार्वेजनिक

 वितरण  पद्धति  बनानी  चाहए  ate  इस  वितरण  पद्धति  को  तालक  शौर  qs  स्तर
 पर

 भी  लागू

 करना  चाहिए  जिससे  न  केवल  शहरों  ae  arena  केन्द्रों  को  ही  लाभ  हो  किन्तु  सभी  क्षेत्रों
 को  लाभ

 हो  |  श्रावश्यक  वस्तुभ्रों  का  उत्पादन  या  तो  सरकार  स्वयं  करे या  सहकारी  समितियों  के  द्वारा हो

 शौर  उन्हें  उचित  मूल्य  पर  वितरित  किया  जाये  |

 व्यापारियों
 कौ  यह  रुचि  नहीं  है  कि

 देशवासी  खुशहाल  हों  ।  वे  जमाखोरी

 मुनाफाखोरी  करते  हैं  ।  श्रत  :  यह  श्रावश्यक  है  कि  सरकार  वितरण  श्रौर  मूल्यों  पर  नंजर

 रख े।

 जो  संशोधन  इस  विधेयक  द्वारा  किये  जाने  हैं  वे  प्रक्रिया  सम्बन्धी  हैं  ।  धारा  3(1)  में  जो

 उपबंध  है  वह  उड़ीसा  sea  न्यायालय  के  निर्णय  के  कारण  लाया  गया  है  ।  तब  जो  संशोधन  लाया  गया  है

 है  वह  व्यवस्था
 के  दोष  को  दर  करता  है  श्रौर  झ्ावश्यक  है  |

 जब्ती  के  विरुद्ध  after  करने  का  श्रधिकार  न  होने  की  जो  शिकायत  की  गई  है  वह  निराधार

 है  |  वास्तव  में  कलेक्ट  र.श्रथवा  न्यायिक  यदि  कोई  नियुक्त  किया  गया  हो  के  श्रधिकार  क्षेत्र

 में  यह  व्यवस्था है  ।  यह  खंड  में  उपबंध  है  ।  इन  श्रधिका  रियों  के  पास  श्रपील  की  जा  सकती  है  ।

 यद्यपि  विधेयक  में  अनुच्छेद  226  के  श्रधीन  नागरिकों  को  न्यायालय
 में  जाने

 के  अधिकार

 को  सीमित  किया  गया  है  किन्तु  सम्बद्ध  श्रादेश  के  विरुद्ध  शिकायत  करने  की  व्यवस्था  श्रत  :

 दुष्टि  से  शिकायत  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 में  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  किन्तु  मेरा  सुझाव  है  कि  सजा  ate  कड़ी  दीਂ  जानी  चाहिए  ।  इस
 प्रघिनियम  को  एक  संहिता  का  रूप  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  श्रापराधिक  प्रक्रिया  संहिता  को  छोड़कर

 किसी  कानून  का  सहारा  न  लेना  पड़े  क्योंकि  ये  मामले  शी  श्र  निपटाये  जाने  हैं  केवल  उच्च  af
 कारियों  के  पास  शिकायत  करने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  श्र  यह  इसमें  है  इरासे  परे  उच्च  न्यायालय
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 भौर  उच्चतम  न्यायालय  में  जाने  की  नहीं  होनी  श्र्त  मैं  सरकार  से  प्रनुरोध  करता

 हूँ  कि  वह  इस  अधिनियम  की  समीक्षा  करें  तथा  मूल  अधिनियम  के  उद्देश्यों  की  उपलब्धि  की  दृष्टि  से

 एक  व्यापक  विधेयक  ्  श्र  यह  सुनिश्चित  करे  कि  वसूली  श्रौर  ब्लाक  स्तर  तक  के  वितरण

 के  लि  एक  राष्ट्रीय  नीति  बने  ।  हमने  गरीब  जनता  को  उचित  दरों  पर  झ्रावश्यक  वस्तुद्नों  की  सप्लाई

 के  लि  क्या  प्रबंध  किया  है
 ?

 इस  विधेयक  में  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सुधार  नहीं  है  ।  झापने  नागरिकों

 के  न्यायालय  जाने  के  भ्धिकारों  को  कम  किया  है  किन्तु  इस  संशोधन  से  वांछित  परिणाम हाथ  नहीं

 लगेंगे  ।  अत
 :

 मैं  श्रनुरोध  करता  हूं  कि  स्थायी  सावंजनिक  वितरण  पद्धति  को
 लागू  करने

 के  लिये

 एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जायें  ।

 Sardar  Swaran  Singh  Sokhi  (Jarnshedpur)  :  Mr.  Chairman  Sir,  the  Essential

 Commodities  (Amendment)  Bill  is  the  need  of  the  hour  because  the  original  act

 of  1955  required  certain  amendments,  The  question  of  delegation  of  powers  has
 come  up.  So  my  opinion  is  that  a  strict  provision  should  be  made  that  the  powers
 vested  in  scmeone  should  not  be  delegated  further.  The  corruption  has  been

 subject  of  discussion  many  times  here.  There  is  a  lot  of  corruption  in  Bihar  state.

 Things  are  so  bad  that  no  work  could  be  done  without  money.  No  paper  will  be
 sent  to  the  officer  without  taking  money.  I  think  the  question  of  essential  com-
 modities  should  not  be  left  with  the  startes.  It  is  clear  that  hoarding  exists  even

 to-day.  Sometimes  some  articles  disappear  from  the  market  and  sometimes  the

 prices  of  certain  commodities  are  raised  without  any  reason.  The  shopkeeper
 attach  price  tags  on  the  articles  and  we  buy  it.  There  should  be  someone  to  see
 that  how  the  prices  are  fixed.  Sometimes,  some  commocities  are  available  in

 Super  Bazar  on  higher  prices  than  that  prevailing  in  the  general  market.  Some
 measures  should  be  taken  in  this  regard.  The  Government  have  allowed  the
 factories  to  sell  sugar  at  cost  prices  to  make  up  their  losses.  Now  the  sugar  is
 being  sold  at  more  than  Rs,  5.70.  So  it  will  be  in  the  fitness  of  things  if  some

 legislative
 measure  is  taken  to  require  the  sale  of  sugar.

 Procurement  officers  are  not  doing  justice  to  the  poor  producers.  Most  of  the
 Producers  are  being  harassed  and  put  to  difficulties  by  those  officers.  This  should
 be-  looked  into.  Every  precaution  should  ‘be  taken  before  any  seizer  under  this
 Act  is  effected.  An  innocent  trader  should  not  be  put  to  unnecessary  difficulty ठ
 harassment  by  the  misuse  of  powers  conferred  under  the  Bill.

 Corrupt  employees  must  be  severely  dealt  with,  Instead  of  taking  disciplinary
 action  against  them,  they  shoulg  be  dismissed  then  and  there  to  teach  them  a
 lesson  for  the  corrupt  practices.

 With  these  words,  I  support  the  Bill.

 Shri  Hari  Singh  (Khurja):  The  aim  of  the  bill  is  to  regulate  the  prices  and
 Markets  and  to  make  available  essential  commodities  at  reasonable  prices  and  to
 eliminate  corruption.  Now  persons  indulging  in  irregular  practices  wil]  be
 detected  easily  under  this  bill.  The  bill  aims  to  remove  loopholes  etc.  of  the
 Original  Act.  So  it  is  a  very  useful  bill.

 As  you  are  aware,  essential  commodities  were  not  available  to  the  people,  Now
 his  ministry  has  taken  measures  for  the  increase  uf  production,  and  fo  r  making
 them  available  to  the  people.  The  hon’ble  Minister  deserves  my  congratulations
 for  it  and  it  is  a  great  achievement  of  his  ministry.



 Bhadra  4,  1898  (Saka}
 Essential  Commodities  (Amendment)  Bill

 [Shri
 Hari  Singh]

 It  is  a  matter  of  great  satisfaction  that  inflation  has  been  curbed  in  the  country

 ut  India  has
 while  European  countries  are  still  in  the  grip  of  acute  scarcities.  B

 ‘Government
 overcome  this  evil  with  the  far-sightedness  shown  by  the  Indian

 in  handling  the  situation.  I  am  glad  that  a  national  policy  is  being  evolved  in  this

 regard.  It  is  hoped  that  the  price  fiuctuations  will  be  checked  as  a  result  of  this

 policy.

 There  is  a  wide  gap  between  the  price  of  free  sale  sugar  and  that  of  levy

 sugar.  This  gap  should  be  reduced  and  free  sale  sugar  should  be  made  available

 at  reasonable  prices,  not  only  in  towns  but  also  in  villages.

 I  suggest  that  all  the  industries  should  be  nationalised  and  this  will  result  in

 the  stability  of  prices  and  smooth  supply  of  articles  to  the  consumers.  Arrange-

 ments  should  also  be  made  to  make  farm  inputs  and  cther  essential  items  avail-

 able  to  the  farmers  at  reasonable  prices.  More  attention  should  be  paid  to  the

 production  of  articles  which  could  earn  valuable  foreign  exchange.

 श्री  Fo  murat  (fen)  :
 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  मैं  इस  सम्बन्ध में  कुछ

 सुझाव देना  चाहता  हूं  ।  हम  इस  कानून  में  खाद्यान्न  तथा  तेल  से  सम्बन्धित  कुछ  उपबंधों
 में  संशोधन

 कर  रह ेहैं  वितरण  व्यवस्था  तथा  मूल्य  स्थिरीकरण  इसकी  दो प्रमुख  बातें हैं  ।  हमें  श्रापातकालीन  स्थिति
 क  ह... ग्रत्तगत  इन  योजनाश्रों  का  प्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वयन  करना  होगा  |

 जहां  तक  मरीब  लोगों  के  उपयोग  की  वस्तुएं  जैसे  गरी  मूंगफली  का
 तैल

 श्रौर  ग्रन्य  वस्तुएं हैं  उनके  वितरण के  लिये  एक  arantan fare dex TaTaT WT वितरण  केन्द्र  बनाया  जाये  ।  केवल  शहरी

 लोगों  को  ही  नहीं  बल्कि  ग्रामीण  जनता  को  सरकार  के  कार्यों  शर  संरक्षण  से  श्रधिक  से  श्रधिको  लाभ

 प्राप्त होना  चाहिये  ।
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रावश्यक  sega  के  वितरण  के  लिये  सहकारी  केन्द्र  खोले

 जाये  ताकि  इन  क्षेत्रों  के  लोगों
 को

 यह  वस्तुए  श्रासानी  से  उपलब्ध  हो  सके  ।  सरकार यह  कहती  है  कि

 हम  में  श्रात्म-निर्भर  हो  गये  है  ।  पिछले  दो-तीन  महीने  से  कपड़े  के  मूल्य  बढ़  गये  हैं
 ।

 को
 श्रावश्यक  aeGat  की  मूल्य  वृद्धि रोकने  के  लिये  प्रभावी  कदम  उठाने  चाहियें

 चावल  श्रादि  की  चोर  बाजारी  रोकने  के  लिये  यह  श्रनाज  ट्रश  के  कोने-कोने  में

 कर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सप्लाई  करना  चाहिये  ।  सरकार  को  बिचौलिये  या  कमीशन  एजेंटों  को  समाप्त

 करने  के  लिये  तुरन्त  कदम  उठाने  चाहियें
 |

 श्रौषधियों  के  मूल्य  निरंतर  बढ  रहे  है  ।  लोग  महंगी  दवाएं  खरीदने  में  श्रपने  श्रापको

 पा  रहे  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  श्रौषघियों  के  मूल्य  नियंत्रित  किये  तुरन्त

 कदम  उठाने  चाहियें  ।

 सरकार  को  उन  धोखेबाज  व्यापारियों  जिनके  स्टाक  सरकारी  कब्जे  में  कर  लिये  जाते

 किसी  प्रकार  का  मुझावजा  नहीं  देना  चाहिये  |  हमें  उन  श्रावश्यक  वस्तुओं  का  मुश्नरावजा  देना  चाहियें

 जो
 किसानों

 से  कब्जे  में  की  जाती  हैं  ate  जिन्हें  किसान  wos  श्रधिशेष  के  रूप  में  रख  लेते  हूँ  किसानों

 भर  चोरबाजारियों  में  श्रन्तर  स्थापित  करना  होगा  ।

 चोरबाजारियों  तथा  भ्रष्ट  श्रधिका  रियों  को  दंड  देने  के  बारे  में  विधेयक  में  कोई  उपबंध  नहीं

 किया  गया  है
 ।  यदि

 सरकार  समझती  है  कि  कोई  विशेष  झ्रधिकारी  भ्रष्ट  हैं  तो  उसे  न  केवल  नौकरी
 से  निकाला  जनाये  श्रपितु  उस  पर  भारतीय  दंड  संहिता  के  उपबंधों  के  झ्रन्तर्गतਂ  कार्यवाही  कर  उसे

 we  भी  दिया  जाये  ।  चोर  बाजारियों  शौर  जमाखोरों  को  भी  कठोर  दंड  दिया  जाना  चाहिए  ।
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 a  वस्तु  fearrer

 थो  चिन्तामणि  पाणिप्रही  (sae)  :  मैं  इस  क  angry  करने के  लिये

 खड़ा  हुमा  हूं  ।  अभी  हाल में  फिर से  मृत्यों में  वेड्धि  हों  रही  चूंकि  मौनसुन  भराने  में  15-20

 feral  देरी  हो  गई  घ््र्त  मुनाफं।वारों ने  इसे  स्थिति  tata  उंठाकर  मूल्यो ंमें  वृद्धि  करनी  area

 BUNS  इसका  ag  श्रभित्राय  हुम्रा  कि  इस  देश में  बाजार  की  एक  sad  अ्रयं-व्यवस्था है

 जिसे  नियन्त्रित  करना  बड़ा ही  कांठेन का  पिछले  वब हम  इस  पर  नियन्त्रण  पाने में  सफल

 हुये  हैं
 ।  यद्यपि  यह  बात भी  सच है  fs  सरकार  उत्पादन  सप्लाई  तथा  थोक  पद्धति पर  कोई

 नियन्त्रण  नहीं  कर  सकी  है  केवल  वस्तुग्नों  के  वितरण  पर  ही  उसका  नियन्त्रण है  और  वह  इस

 सीमित  द।यित्व  को  27  लाख  उचित  दर  की  दुकानो ंके  माध्यम से  निभा रही  है

 इस  aera FA में  मेरा  यह  सुझाव है  कि  सरकार को  उपभोक्ता  वस्तुग्रों के  उत्पादन  पर  ग्रपना

 नियन्त्रण  रखना  चाहिये  ताकि  इन  वस्तुग्नों  को  देश  के  कमजोर  वर्गों  को  उपलब्ध  किया  जा  सक े।

 श्व  यहू  बात  स्पष्ट  हो  गई  है  कि  श्रण्र  हमें  बाजार  की  A-TICTT  पर  नियन्त्रण  रखना  है

 तो  gre  लिये  हमें  जनाखारों  श्रौर  काला  बाजार  करने  वाले  तत्वो ंके  विरुद्ध

 कड़ा  रुख  श्रपनाना  वर्ष  में  उठाये  गये  विलक्षण  कदमों  से  मूल्य  नियन्त्रण  में

 काफी  सहायता  मिली  इसके  लिये  मनवरी  मन्त्ालय  तथा  भारत  सरकार  बधाई की

 qa हैं  ।

 श्रावश्यक  वश्तुप्नों  को
 उपलब्ध  करना  20  कार्यक्रम  का

 एक  सूत्र  si  किन्तु

 दुर्भाग्य से
 भावना  उतन्न  की  जा  रही है

 कि  श्रौद्योगिक  उत्पादन
 ale  क़षि  उत्पादकों  की

 वस्तुग्रों  के  meat  में
 है  कृषि  उत्पादों

 के  मूल्य  गिर  गये  ग्रामीण  क्षेत्र में  बेची  जाने

 वाली  प्रीयोगिक  उत्पादों पर  भी  सावान  रूप से  कठोर  faaeaq  रखा  जाय े1

 at  पुराने  रिकाड के  mage  पर  लगाई  जाती  इससे  किसानों  को  बड़ी  परेशानी

 होती  है  ।  farat  पर  ah  लगाते  समय  श्रतेक  बातों  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  जैसे कि

 क्या  उसके  पस  बारानी  भूमि  हैया  सिंचित  वह  उत्पादन के  लायक  है  श्रयवा  नहीं  wife

 लेबी  को  का  तरीका  सुव्यवस्थित  होना  fray  अधिकारी  की  सनक  waar

 विचारों  को  इक  नड़ीं  राने  देता  चाहिये  क्योंकि  इससे  गरीब  शौर  भ्रशिक्षित  feat  को

 प्री  परेशानी  उठाती  पड़ती  है  ।

 हमें  कुशल  वितरण  व्यवस्था  की  स्थापना  करनी  चाहिये  और  wa  तक  श्रात्मनिभेर

 ग्रावीग  को  स्थापना  नहीं  समत्या  का  समाधान  नहीं  हो  सकता  अगर

 ग्राम गਂ  अतवरयकताओओं  को  का  उत्पादन  गांत्रों में  ही  होने  लगे  तो  उससे  गांधी  जी  के  grew

 भी  साकार  होंगे  देश में  2. 31  लाख  उचित  दर  को  दुका हैं  और  3  हजार  होस्टलों को

 इन  दुकानो ंसे  हो  रही है  इससे  विद्याधियों  को  काफी  लाभ  हो  रहा  इस  सब  के

 बावजूद  वितरण  व्यवस्या  पर्याप्त  नही ंहै  इससे  जतता  की  MigTwaHsTAl  की  पूर्ति  नहीं

 हो  पाती  ।  अतः  प्रत्येक  स्थान  पर  उपभोक्ता  स्टोर  हो  तभी  श्राप  बाजार की  भ्रथे-व्यवस्था  पर

 fraez  रख  सकते  हैं  ।  हम  सम।ज॑तवादी  अदर्ो  की  ग्रोर  बढ़  इसमें  बाधा  उपस्थित

 करने  बाली  अवै-व्यवस्था पर  fara  करना  grams  है  ।

 शो  Sta  सुन्दर  महापात्र  :  मैं  इस  faite  का  समबेन  करता

 हूं
 कि  सारी  स्थिति  का  सही  मूं  apa  किया  गया  प्रदान  मंतो  ने  ats  बार  कहा

 हैकि  देश  में  वल्तुप्रो ंकी  कभी  नहीं  atat  परन्तु  काले  बाजार
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 में  चीजें  बेचने  वाले  तथा  देश  की  wifes  प्रगति  में  Yer  इटकाने  वाले  लोग  हमारे  was

 ये  लोग  बाढ ़व  सूखें  की  स्थिति  का  लाभ  उठा  कर  देश की  झ्राप्रिक  प्रगति  में  बाधा  बचते

 मैं  समझता हूं  कि  इस  विधेयक से  कलवटरों  श्रू।दि  को  श्रधिक़  of  मिलेगी  श्रौर  वे इस  स्थिति

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  aisvatay  हुए  ]

 Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair

 का  कानती  तौर से  मकाब्ला

 क
 परतु दुख की दख  की  बात  यह  है  कि  कई  बार  उन  पर

 इतना  दबाव  डाल  दिया  जाता है  fea  ध्रपराधियं  के  fxg  कोई  कार्यवाह  नह  वर  wet

 एक झ्रार  हम  वहत ेहैं  कि  हमें  वलक्टरों  के  हाथ  wiIT  करने  चाहिये  श्रौर  ged  भर  यदि  कोई

 कलबटर  श्रपराधी  के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  करता  हैतो  उस  पर  उसे  दप्ड न  देने

 के  लिए  दबाव  डाला  जाता है  ।  वाई  बार  पुलिस  श्रधिक/री  भो
 ऐसी

 स्थिति  का  लाभ  TSF

 लग  जाते हैं  ।  भारतीय  सुरक्षा  ‘sige’  AATaT  fret  ऐसे  श्रघिनियभ  के  ard

 बिना  भ्रपराध  लोगों  को  हवालात में  बन्द  कर  देते हैं  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिय  कि

 स  कानन  at  faai fafa  इस  तरह से  की  जाए  जिससे  लोगों  को  बिना  कसूर  परेशान  न

 किया  जाए  ।

 sty  जाज के  श्रनसार  1973-74 में हमारे  देश  में  मुद्रास्फीति  कभ  हो

 स्फीति  प्रतिमास  दो  wer  की  दर  सेब  रहीथी
 किन्तु

 1975  में  यह  न्यूनतम  हो  गई

 थी  श्राज  देश  प्रगति के  पर  चल  परत  श्रप्रैल  श्र  जन  में  फिर 4.  7  प्रतिशत

 की  दर  से  as  qa  बढ़े  ऐसा  प्रतीत  होता है
 कि  इन  दामों में  वृद्धि  होने का  एक  रण

 mee  fe  लोग  समझने  लग  गए  हैं  कि  श्रापातक़।ल तो  हो  गया है  इसलिए  स्थिति

 का  लाभ  उठाया  जार  मेरा  निवेदन है  कि  हमें  स्थिति  को  ania  नहीं  समझना  चाहिए

 और  भ्र।पथ्रिक  श्रपराधियों  एवं  राष्ट्रविरोधी  लोगो ंके  खिलाफ  का ६. का  त्रप्दि  श्रधिरिरि,मों  का

 कड़ायी  से  प्रयोग  करना

 उत्पादन  as  रहा है  श्रौर  देश  में  मंदी की  स्थिति  भी  नहीं  इसके  लिए मैं  श्री

 wag  को  बधाई  देता  श्री  पाई
 का

 यह
 ब्यान  भी  बहुत  सराहन/य  हैकि  हमारा  देश  xe

 विकसित देश  नहीं  रहा है  और  हम  श्रब  दूसरे  देशों
 को  श्रौद्योगिक

 सामान  श्रौर
 तकनीकी  जानकारी

 भेजने की  स्थिति में  पहुंच  गए  हैं  ।  जैसाकि  श्री  पाणिग्रही  ने  कहा  है  यह  बात  सही  है  कि  सरकार

 को न  केवल  उपभोक्ता  वरतुभ्रों  के  मृत्य पर  परन्तु  प्रौद्योगिक  सामान के  मृत्यों  पर  भी  नजर

 ऐसी  भी  खबर  पढ़ने में  wig  है
 कि

 हमारे  देश  में  औषधिपों  के  aa  gat  देशों

 में  ्रौषधियों  के  मृत्यों  की  तुलना  में  अघिक हैं  ।  यदि  यह  बात  सही
 है  तो

 सरकार  को
 श्रौषधियों

 को  भी  श्रावश्यक  वस्तुद्रों  की  श्रेणी में  रखना

 सरकार  को
 इस  कानून की  त्रियान्दिति इस  बात  को  ध्यान  में

 रख  कर
 करनी  चाहिये  कि  इस

 के  श्रन्तगंत  श्राने  वाले  reed  के  लिए  न्यायालय के  बन्द  होते हैं  हमें  समानता  पर

 श्राघारित  समाज  बनाना है  इसलिए  हमें  नौकरशाही के  हाथ  मज़बत  नहीं  करने  हैं  त्था  जन

 साधारण के  लिए  काम  करते  जाता  है  ।

 श्री  बी०  बी०  नाथक  :  विधेयक  का  उपबन्ध
 क

 भी  है  किहर

 व्यक्ति को  स्टाक
 में

 उत्पादित
 या  प्राप्त  सारी  AlaT at या  उसके  विनिर्दिष्ट  भाग  को  बेचनां
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 4  WZ,  1898  (2%)
 oo  वस्तु  aaa

 एनए

 पड़ेगा  ।  wa  मान  लो  fr  किसी  व्यक्ति  के  पास  एक  या  दो  एकड़  भूमि  इस  भूमि

 से.मान लो  10  15  faaao  फ़सल  मिलती है  ।  wea  यह  है  कि  यदि

 ्ादेश  अधिकारी  उस  व्यक्ति  से  सारी  फ़सल  वसुल  करना  चाहे  तो  क्या  वह  उसे  वसुल  कर

 सकता  है  नहीं  ?
 मैं  समझता  हूं  कि  वसी  अधिकारी  के  हाथ  में  इतनी  श्रधिक  शक्ति

 नहीं  दी  जयनी  चाहिए  सरकार  को  faqaa  में  ge  श्राशय  का  संशोधन  करना  चाहिए ॥
 यदि  उत्पादक  को  श्रपने  उत्पाद  कुछ  भाग  अपने  उपभोग  के  लिए  चाहिए  तो  उसके  पास

 उतना  रहने  दिया  जाना  ।

 मेरी  दूसरी  ara  यह  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  तथा  राज्यों  के  खाद्य  निगमों  के

 पास  स्टोर  में  लगभग  एक  करोड़  टन  अ्रनाजਂ  पड़ा  है  ।  सन्तु  क्या  सरकार  ने  इन  निगमों

 के  को  स्टोर  करने  की  क्षमता  का  मूल्यांकन  किया  है  ।  मेरे  पास  जो  जानकारी  है

 उसके  पर  मैं  कह  सकता  हूं  कि  कर्नाटक  राज्य  खाद्य  निगम  के  पास  जितना  wary

 है  उसका  एक-चौथाई  अनाज  खराब  हो  रहा  है  ।  मानवीय  मंत्री  इसकी  जांच  कर  सकते  है ं।
 अतः  सरकार  ने  एक  झ्रोर  तो  किसान  को  उस  wars  का  मूल्य  लेने  से  वंचित  रखा है

 तथा  दूसरी  झोर  इस  को  स्टोर  में  रखा  गया  है  ्रौर  सड़  रहा  है  परन्तु  बेचा  नहीं  जा  रहा

 है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  कम  से  कम  उन  क्षेत्रों में  श्रवश्य  जांच

 कराएं  जहां  से  उनको  शिकायतें  ars  हैं  ।  इस  श्रध्ययन  से  उनकों  मालुम  हो  जाएगा कि  ऐसे

 अनाज  को  जो  स्टोर  में  पड़ा  है  वास्तविक  स्थिति  क्या

 Shri  Amar  Nath  Vidyalankar  (Chandigarh)  :  I  support  this  Bill  with  full  heart.
 The  object  of  the  Bill  is  also  unexceptionable.  But  the  point  to  see  is  how  it  is

 implemented.  This  has  gained  importance  even  under  20-point  programme.  If
 We  see  whether  the  common  man  in  the  rural  areas  is  gétting  essentia]  goods  or
 not  then  we  will  come  to  the  conclusion  that  we  have  not  been  able  to  achieve
 the  desired  results.  Everybody,  whether  he  belongs  to  the  rural  area  or  urban
 area,  complains  that  though  the  policy  is  good  but  it  is  not  giving  benefit  to  them
 as  it  is  not  being  taken  implemented  Eroperly.  We  should  not  forget  that  we
 cannot  deliver  goods  to  the  common  man  through  bureaucrats  because  they  cannot
 become  effective  instruments  for  the  good  of  the  common  man.

 Corruption  is  rampant  in  the  supply  departmenis  of  essential  commodities.
 Many  Inspectors  have  been  heard  saying  that  they  are  compelled  by  their  bosses
 to  indulge  in  corruption  and  pass  on  a  part  of  the  amount  this  derived  to  them.
 The  big  officers  do  not  accept  bribe  direct  in  order  to  keep  their  slate  clean.  Thus
 we  will  have  to  improve  our  distribution  system,  Either  the  Central  Government
 Should  take  this  responsibility  or  urge  the  State  Governments  to  be  more  vigilant
 over  this  issue.

 The  position  today  is  that  agricultural  produce  is  taken  from  the  rur  al  folk, while  industrial  produce  is  not  provided  to  them.

 As  far  as  the  prices  of  essential  commodities  is  concerned  I  have  seen  in  Delhi
 that  the  traders  first  jack  up  the  prices  and  then  reducg  it  by  a  cert  ain  percentage,
 This  they  manipulate  with  the  help  of  the  inspectors  etc.
 see  to  it.

 Gov  ernment  should.

 It is  good  that  a  new  legislation  is  be:  ing  brought
 प्पा  unless.

 it  is  implemented properly  it  has  no  meaning.
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 80809.0  4,  1898  (Sakay

 उद्योग  Ate  नागरिक  मंत्रालय  में  रा राज्य  मंत्रो
 ए  ate  जॉज ) भा  :  बहुते सें सें

 माननीय  सदस्यों ने  इस  संशोधन  विधेयक  का  ant  किया है  ।  इस  के  लिए  मैं  उनको  agt

 बहुत  धन्यवाद  देता हुं
 ।  श्राम  सदस्यों  का  यही  विचार था  कि  संशोधन का  भाव  तो  संही  है

 किन्तु  इस
 की

 क्रिपान्विति  के  बारे  में  सरकार
 को

 ध्यान  दैना  होंगा
 ।

 उन्हें  इंस  बात  का  डर
 था  कि  कहीं  इसका  दुरुपयोग  न  किया  जाएं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिलाता हुं

 कि  उनके  इस  aaa  को  भनी  भान्ति  ध्यान  में  रखा  जीएंगा  ।

 इस  विधान  के  विभिन्न  उपबन्ध  के  बारें  में  कुछ  ग्राशंकाएं  व्यक्त  की  गई  हैं  ।  ऐसी

 आझाश काइ
 का

 होना  वाजिब  ही  था  ।  मैं  श्री  नायक  को  बताना  चाहता  हुं  कि  ag  विधेयक

 एक  समथंन  प्रदान  करने  वाला  उपबन्ध  है  ।  हमारी  मंशा  किसानों  विशेषकर  छोटे  किसानों

 को  तंग  करन  की  नहीं  है  ।  हमारी  मंशा  बड़े  किसान  से  लेवी  लेने  की  है  ।  इस  विधेयक की

 क्रियान्विति  के  सम्बन्ध  में  भी  हम  छोडे  किसानों  का  पुरा  प्रा  ख्याल  रखेंगे  क्योंकि हम  जानते

 हैं  कि  उन्हें  विधान  सम्बन्धी  तथा  नियमों  ate  वितियम  सम्बन्धी  बहुत  कम  जानकारी  होती

 जब  कभी  व्यापार  झ्रौर  उद्योग  में  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  होता  तो  हम  उसमें

 भी  सुधार  करने  का  प्रयास  करते  हैं  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  बहुत
 ि

 होता  है
 कि

 हमने  मुद्र

 स्फ़ीति  को  बढ़ने
 से

 रोक  लिया है  ate  वस्तुप्नों के मूल्य भो के  मूल्य  भो
 स्थिर  हो  गए  भ्रक्तुबर

 1974  में  wa  मलय  सूचकांक  बढकर  332  हो  गया  था  तो  हम  ने
 लोक  वितरण  प्रणाली

 को  ठोक  करने  के  लिए  ठोस  उपाय  किए  थे  ।  26  जूत  को  की  घोषणा  कर  दी

 गई  थी  ।  उस  दिन  थोक  मूल्य  सुचकांक  312  था  ।  गत  एक  वर्ष  में  हमने  कोमतों  पर

 नियंत्रण  कर  लिया  है  ।  यहां  पर  मैं  यह  बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि
 हम  कौमतों  को

 बहुत  नोचे  नहीं  लाना  चाहते  हैं  ।  हम  उन्हें  युक्तियुक्त  स्तर  पर  लाकर  स्थिर  करना  चाहते

 हैं  हमारा  उद्देश्य  यह  है  कि  वस्तुएं  उपभोक्ता  को  उचित  दर  पर  मिलें  तथा  किसानों  को

 उनका  लाभकारी  मलय  मिले  ।  हम  यह  नहीं  भूल  सकते  कि  यदि  किसान  को  लाभकारी  मूल्य

 लहीं  मिलेगा  तो  वहं  अगली  फ़सल  नहीं  उगाएगा

 हमें  कीमतों  को  धीरे-धीरे  कम  करने  में  काफ़ी  सफ़लता  मिली  ।  सितम्बर  1974

 में  जो  थोक  मूल्य  सुचकांक  332  था  और  अझ्रापातकाल  की  घोषणा  वाले  दिन  312  था  वहं

 खीरे  धीरे  कम  हॉकर  म.च-प्रप्रैल में  283  हो  गया  ।  ये  कीमतें  उस  स्तर  पर  पहुंच  गई
 थी  जो  24  महीने  पहलि  थी  ।  यह  एक  श्रगमो  किस्म  का  एक  रिका  है  ।  तब  किसानों ने
 ओर  मचाना  शुरू  कर  दिया  कि  उन्हें  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  ।  तब  सरकार  को

 उन्हं  लाभकारी  मूल्य  दिलाने  के  लिए  उपाय  करने  ही  थे  ।

 ma  न्  ,  चावल  तथा  wear  fer  के  अनाजों  के  मूल्यों  में  स्थिरता  ar  गई  है  |

 ais  हमारी  भ्रनाज  के  मामले  में  स्थिति  इतनी  wet  है  कि  यदि  किसी  क्षेत्र  में
 प्रनाज  की

 कमी  हो  भी  जाती  है  तो  हम  उसे  अनाज  की  उचित  मात्रा  भज  सकते  हैं  |

 गत  दो  महीनों  से  खाद्य  तेलों  को  कमी  श्रनुभव  की  जा  रही  है  ।  हम  इस  दिशा  में

 ठोस  उपाय  कर  रहे  हैं  तथा  यह  कमी  दर  हो  जाएंगी  इसके  बाद  नई  फसल  झ्ाने  ली

 है
 ।

 तब  यह  कमी  बिल्कुल  दूर  हों  जाएंगी

 श्री  गोस्वामी  ने  यह  श्राशंक्रा  व्यक्त  की  थी  कि  दस्तावेज  की  मूल  प्रति  दूसरी

 अति  परेशानी  हो  जाएगी  ।  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम के
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 eee  वस्तु  )  विधे  यक कक  emt

 भ्रनुसार  मूल  प्रति  को  ही  सही  समझा  जाता  है  ।  मैं  उन्हें यह  भी  बताना  चाहता हूं  कि  विभिन्न

 राज्यों  के  नागरिक  पुत्ति  श्रायूक्तों  तथा  खाद्य  विभाग  के  भ्रधिकारियों  ने  भी  अनुरोध  किया

 था  कि  इस  सम्बन्ध  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  मैं  कह  चुका  हुं  कि  कुछ  कठिनाइयां  हो

 सकती  हैं  परन्तु  हम  क्रियान्विति  के  विषय  में  ध्यान  रखेंगे  कि  हो  श्रौर  मामलों

 को  यथाशीघ्र  निपटाया  जाये  ।  हम  ध्यान  रखेंगे  कि  निर्दोष  व्यक्तियों  क्रो  कठिनाई  से

 कम  हो ।

 पार्थसारथी
 पीठासीन

 [SHRr  PARTHASARTHY  in  the  Chair]

 मानसुन  वर्षा  में  कुछ  विलम्ब  gt  गया  श्र  कुछ  व्यापारी  ऐसे  अक्सर  पर  उससे

 लाभ  उठाने  की  ताक  में  बैठे  थे  कि  प्श्त्रिम  श्रभाव  पेदा  किया  जाये  ।  मेरा
 व्यापारियों  और

 उद्योगपतियों  से भ्रनुरोध  है  कि  वे  श्रपने  श्रापको  लोकतंत्र  की  भावना  के  श्रनुरूप  ढालें  ।

 वस्तुभ्नों  के  मूत्यों  में  वृद्धि  की  बात  कही  गयी  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  थोक  मूल्य  सुचकांक
 देना  चाहूंगा  ।  नवीनतम  अंकड़े  14  श्रगस्त  के  हैं  जब  सूचकांक  309  था  जबकि  इसी  समय
 गत  ह. ई व्षे  यह  311.1  था  ।  हम  इस  बारे  में  बहुत  सतक॑  हैं  श्रौर  से  काम  कर  रहे
 हैं  ।  हमें  उपभोक्ता  संरक्षण  श्रभियान  को  श्रधिक  विस्तृत  ate  कारगर  बनाना  होगा
 यह  विधान  भी  वास्तव  में  उसका  ही  da  है  ।  विश्व  में  यह  श्रभियान  एक  नवीन  ग्रनभव
 है  ।  स्त्रीडन  में  उपभोक्ता  वस्तुभ्नों  की  मात्रा  att  उपभोक्ता  मूल्य  पर
 नजर  रखता  है  ।

 भी  सी०  के ०  चन्द्रपन  :  यहां  उपभोक्ता  संरक्षण  अ्रभियान  के

 स्वरूप  कनाट  प्लेस  में  एक  काफ़ी  हाउस  स्थापित  किया  गया  था  श्र  जब  उसकी  इमारत
 को  गिरा  दिया  गया  है  श्रौर  उसे  अन्यत्र  स्थान  नहीं  दिया  गया  क्या  उपभोक्ता  श्रभियान
 को  संरक्षण  देने  का  यही  तरीका  है  ?

 att  To  सी'०  जाजें  *  संभवत  एक  अनधिकृत  क्षेत्र  में  किसी  इमारत  को  गिराना
 उपभोक्ता  विरोधी  उपाय  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  गत  तीन-चार  वर्षों  में  डेनमाक  में  उपभोक्ता

 प्रोमबुदद्समैन  ने  जोर  पकड़ा  है  ।  ब्रिटेन
 a

 किसी  भी  वस्तु  के  मूल्य  में  मामूली  सी  भी

 वृद्धि  करने  के  लिये  निर्माता  को  मूल्य  श्रायोग  से  अनुमति  लेनी  पड़ती  है  ।  wader  में
 उपभोक्ता  उत्पादकता  परिषद  श्रौर  संघीय  व्यापार  श्रायोग  इस  दिशा  में  प्रभावी  प्रयास  कर
 रहा है  ।

 इस  दिशा  में  हमारे  देश  में  किये  जा  रहे  की  अ्रापकोਂ  जानकारी  है  ।  माचे
 झर  ate  में  मूल्यों  में  aye ha  गिरावट  राई  है  ।  2.5  लाख  ara:  जनिक  वितरण  ee

 जो  पर्याप्त  नहीं  हैं  परन्तु  गांवों
 की

 जनता  के  साथ  हमारा  शभ्रनुभव  बहुत  निराशाजनक
 रहा

 है  क्योंकि  उन्होंने  इन  केन्द्रों  से  वस्तुएं  लेना  बन्द  कर  दिया  है  ।  इसका  एक  कारण.गांवों में

 खुदरा  दुकानदारों  द्वारा  वस्तुभ्नों  का
 उधार  पर  दिया  जाना  भी

 है
 ।  सार्वजनिक  वितरण  व्यवस्था

 तब  ही  सफ़ल  हो  सकती है
 जब  उपभोगताश्ं  में  जागरूकता  हो  ।  इसके  लिये  ars  उपयुक्त

 समय  है  ।  हम  उपभोक्ता  संरक्षण  उपायों  के  बारे  में  एक  व्यापक  विधान  लाने  की  बात  सोच

 रहे  हैं  ।  गत  एक  वर्ष  में  वजन  कम  पाये  नाप-तौल  में  धोखा  किये  ज  ने  अ्रादि
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 की  बहुत  सी  शिकायतें  मिली  ay Tadd  वस्तु  विनियमन  श्रादेश  से  ऐसी  को

 रोकने  में  सहायता  मिली  है  ।  गलत  विज्ञापन  देना  भ्रपने  उत्पादों  के  गुर्णों को  बढ़ा  चढ़ाकर

 बताना  शभ्रादि  हमारी  व्यापारिक  व्यवस्था  के  दोष  हैं  ।  वितरण  लागत  के  बारे  में  हम  निश्चित

 मत  हैं  ।  मुख्य  विक्रय  एजेन्ट  कोई  सामाजिक  लाभ  नहीं  पहुंचाते  हैं  ।  निर्माण  श्रौर  उपभोक्ता
 के  पास  पहुंचने  पर  मूल्यों  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  रह  जाता  है  ।  हमने  कुछ  श्रावश्यक  वस्तुएं

 ict  जिनके  निर्माण  स्तर  से  उपभोक्ता  स्तर  तक  वितरण  पर  निगरानी  हम

 देखेंगे
 कि

 सामाजिक  स्थिति  में  मुख्य  विक्रय  एजेन्ट  व्यवस्था  कहां  तक  उपयोगी  जहां  तक

 कमीशन  एजेन्टों  का  सम्बन्ध  हमारे  जसे  बड़े  देश  में  निर्माता  से  उपभोक्ता  तक  माल  पहुंचने

 में  1500  से  2000  मील  तक  की  दूरी  तय  पड़ती  है  ।  मैं  मानता  हुं  कि  वितरण
 के

 कुछ  स्तर  तो  श्रावश्यक  हैं  ।  लेकिन  उनका  श्रांपस  में  मिलकर  धन  बांटने  के  अ्रतिरिक्त  यदि

 कोई  उपयोग  नहीं  है  ,  तो  हम  इस  पर  विचार  करगे  श्रौर  उपचारात्मक  उपाय  करेंगे  ।

 माननीय  सदस्यों  के  सुझाव  श्रौर  उनकी  टिप्पणी  बहुत  उत्साहवधंक  रही  है  श्रौर  इसके

 लिये  मैं  उनका  श्राभारी  हैं  क्योंकि  प्रधान  मंत्री  के  20  सूत्री  ates  कार्यक्रम  की  सबसे  पहली

 बात  यह  देखना  कि
 जनता  को  उनके  उपभोग  की  अत्यावश्यक  वस्तुएं  wafer  मात्रा  में

 उचित  मूल्य  पर
 मिले  |

 Sto  रानेन  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  मूल्य  मा  में  बढने  लगे  थे  जब  मानसुन

 श्र  अभाव  का  कोई  प्रश्न  नहीं  था  ?

 श्री  ए०  सी०  :  जिन  वस्तुभ्नों  की  हम  चर्चा  कर  रहे  उनके  मृत्यों  में  मई  में

 वृद्धि  हुई  ।  15  द... अप्रल  के  बाद
 कुछ  aga  के  मूल्यों  में  धीरे  धीरे  वृद्धि हुई

 ्र  मूंगफ़ली

 के  मूल्य  मई  के  अन्त  में  बढ़े
 ।

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी
 :  भ्रभिप्रहण  के  मामले  में  श्रापने  कलक्टर  को  सम्पूर्ण  शक्ति

 प्रदान  की  है  जबकि  श्रधिग्रहणके  मामले  में  न्यायिक  प्राधिकार  को  अपील  करने  का  अधिकार  है

 क्या  श्रभिकरण  के  लिए  भी  एक  श्रपीलीयਂ  निकाय  या  कोई  अन्य  निकाय  बनाया  जायेग्ग ?

 श्री  ए०  सी०  माननीय  सदस्य  का  शुझाव  स्वीकार  करना  मेरे  लिये  कठिन है

 परन्तु  मैं  सभा  को  यह  श्राश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  राज्य  की  ate  से  जिला  रियों  कों  दी

 गई  शक्तियों  का  fara  करने  में  सावधानी  बरती  इसका  ध्यान  रखा  जायेगा  ।  पूवे  सावधानी

 रखी  जायेगी  कि  इन  शक्तियों  का  दुरुपयोग  ने  हो  ।

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 grams  वस्तु  1955  का  ait  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  किया  जाये  द

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted,

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  1  विधेयक  का  ्रग  बने  3.0

 प्रस्ताव  स्वी  कृत  श्मा  |

 ‘The  Motion  was  adopted.

 2  विधेयक  में  जोड़  दिया  cai

 Clause  2  was  added  to  the  Bill
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 )

 काला  नानक हे  लाद  ae  em  श्रावश्यक  वस्तु  विधेयक

 at  बी०  बी०  नायक :  मैं  श्रपना  संशोधन  संख्या  1  प्रस्तुत  करता  खण्ड  3
 में  यह

 उपबन्ध  है  कि  कोई  उत्पा[दक  या  जो  किसी  श्र।वश्यक  वस्तु  का  कारोबार  श्रपना

 उत्पादन  या  माल  waar  उसका  विशिष्ट  भाग  ser  व्यक्तियों  को  विक्रय  करने  के  शभ्रतिरिक्त  कुछ

 विशिष्ट  वर्गों  के  लोगों  को  अवश्य  बचेगा  ।  इसमें  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  गैर-सरकारी  व्यक्ति  या

 व्यक्तियों  पर  र  का  कितना  नियंत्रण  रहेगा  इसलिए  मेरा  सुझाव है  कि  *गैर-सरकारी  व्यक्तिਂ

 के  स्थान  पर  व्यक्तिਂ  शब्द  रखें  जाय  |

 श्री  योगेन्द्र  झा  मैं  qr  संगोधन  संख्या  2  गौर  3  प्रस्तुत  करता  खण्ड  3

 में  उपबन्ध  है  कि  किसी  व्यक्ति  के  जब्त  माल  के  भुगतान  के  समय  फसल  की  सामान्य  संभावनाश्रों

 श्र  निपंत्रित  मलय  को  ध्यान  में  रखा  फसल  की  संभावनाएं  प्रति  सप्ताह  भिन्न-भिन्न

 होती  त्र्त  मेरा  सुझाव  है  कि  की  समान्य  संभावनाओं  शब्दों  का  लोप  कर  दिया

 जना  चाहिए  sera  विधेयक  का  समूचा  उद्देश्य  विफल  हो  जायेगा  |

 श्री  ए०  सी०  जाज  :  खेद  है  कि  मैं  कोई  भी  संगोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 संशोधन  मतदान  के  लिये  रखे  गये  और  श्रस्वीकृत  हुए  ।

 The  amendments  were  put  and  negatived,

 सभावति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 que  3  विधेयक  का  अंग  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted,

 खण्ड  विधेयक  में  जोड़े  दिया  nar)

 Clause  3  was  added  to  the  Bill,

 खण्ड  4  से  9,  खण्ड  1,  श्रधिनियमन  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम

 fatug  में  जोड़  दिये

 Clauses  4  to  9,  clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill

 श्री  To  सी ०  जाजें  :  मैं  प्रप्त।व  करता हुं  :

 श्कि  विधेयक  पारित  किया  जाये  पी

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हया  ।

 श्री  भोगे'द्र  मंत्री  महोदय  ने  स/वंजनिक  वितरण  व्यवस्था  का  उल्लेख  किया  एक

 श्र  तो  मंत्री  adler  ने  बम्बई  में  कहा  कि  जमाखोरी  श्र  काला  बाजार  के  कारण  मूल्यों  में  वृद्ध

 हुई  है  ौर  दसरी ट  श्रोर  हम  देखते  हैं कि  सरकारी  वित्तीय  संस्थाग्रों
 ने

 थोक  व्यापारियों  को  बहुत

 बड़ी  राशियां  प्रदान  की  हैं  जिससे  वे  जमाखोरी  करते  हैं  शौर
 कृत्रिम  भ्रभाव

 पैदा  करते  जब

 सरकार  थोक  व्यापारियों  को  वित्त  देती  तो  वें  छोटी  सहकारी  संस्थाश्रों  को  कैसे  काम  करने

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  इस  ad  मूंगफली  तौर  तिलहनों  की  फसल  बहुत  शभ्रच्छी

 हुई  सरकार  को  wa  साहस  का  परिचय  देना  चाहिए  श्रौर
 अवश्यक  विशेष  रूप  से
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 oe
 Essential  Commodities

 (Amendment)
 Bill

 —

 खाद्यान्नों  थोक  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण  कर  देना  लोग  इस  स्थिति  को  समझ  नहीं  पा

 रहे  हैं  जिसमें  कि  उत्पादकों  को  वसुली  मूल्य  से  काफी  कम  मूल्य  मिलता  बिहार  में  7  भ्रग्स्त

 को  धान  का  थोक  115  रुपये  प्रति  क्विंटल  था  जबकि  वसूली  मूल्य  74  रुपये  मेहूं  का

 मूल्य  महाराष्ट्र में  14  श्रगस्त  को  125--135  रुपये  प्रति  क्विटल  था
 ।  उत्तर  प्रदेश

 में
 127

 रुपये  का  जबकि  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  लोग  चिल्ला  रहे  थे  कि  उन्हें  कम  से  कम  105  रु०  FT

 वसूली  मूल्य  तो
 मिलना  चाहिए  |

 मैं  सावंअजनिक  वितरण  व्यवस्था  का  उपयोग  करता  ह  मैंने  सुपर  बाजार  से  चार  किलो

 सरसों  का  तेल  34.  65  qa  का  खरीदा ।  पर्याप्त  उत्पादन  होने  पर  भी  यह  स्थिति  है  वया

 यह  सरक।र  की  पूर्ण  असफलता  नहीं  एक  राष्ट्रीय  नीति  होव  सरक।र  की  वर्त म  न

 नीति  उपभोक्ताओं  श्र  समूचे  राष्ट्र के  हित  में  नहीं  सरकार  को
 से  हस

 जुटाकर  कपड़ा  wie  पटसन  उद्योग  के  साथ-साथ  was  तथा  सभी  झ्ावश्यक  वर्तुझ्रों  के

 थोक  व्य।पा'र  का  राष्ट्रीयकरण  कर  देना  चाहिए

 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  क्योंकि  इससे  श्र।वश्यक  वस्तुग्रों  के  क्षेत्र  से  सम्बन्धित

 अधिकरियों  के  हाथ  मजबूत  परन्तु  कुछ  wear  प्रभावी  कदम  भी  उठाने  जाने  चाहियें  ।

 Shri  Ishaque  Sambhali  (Amroha):  The  question  of  regular  supplies

 of  essential  commodities  in  required  quantities  for  such  a  vast  country  is  a  vital

 problem.  We  are  all  aware  that  the  prices  have  been  rising  during  the  last  few

 months.  But  we  do  not  like  in  Government  coming  out  with  a  statement  justi-

 fying  the  upward  trend  in  prices,

 It  is  gratifying  to  note  that  efforts  are  afoot  to  eliminate  the  middlemen.

 Government  has  aken  cerein  steps  to  check  hoarding  and  blackmreting,  which

 ought  to  be  appreciated.  Similarly  the  arrests  of  traders,  who  exploit  consumers
 and  agriculturists,  is  a  good  step.  But  Governmen;  should  not  relax  their  efforts
 in  this  direction,  Government  should  take  over  the  entire  trade,  supply  and
 distribution  of  basic  essential  commodities  within  their  control  so  that  consumers
 could  be  saved  from  exp!citation  by  traders  and  manufacturers.

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  बड़ी  कठिनाई  यह  है  कि  सरकार  सोचती

 है  वह
 विधान  बनाने  मात्र  से  समस्या  पर  काबू  लेगी  या  उसे  हल  कर  लेगी  |  पहले  बनाये

 गये  विधान  को  करने  की  इच्छा  शक्ति  भी  होनी  केवल  नौकरशाहों  के  अधिकर

 बढ़ा  देने  जैस।कि  इस  विशिष्ट  विधान  रा  किया  जा  रहा  समस्या  हल  नहीं  की  जा  सकती  ।

 हमने  गत  14  महीनों  में  देखा  है  कि  सरकार  सभीਂ  स्तरों  पर  नौकरशाहों  की  शक्तियां  बढ़ाती  जा  रही
 कहीं  कोई  ata  नहीं  कोई  सुनवाई  नहीं  कोई  न्याय  नहीं  रह  गया  ऐसे  वात।वरण

 में  नौकरशाहों  तौर  प्रशासन  की  शक्तियां  बढ़ाकर  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  कैसे  रक्षा  हो  सकती  है  ?

 दूसरी  बात
 मूल्य-वृद्धि

 की  है  सरकार  जो
 चाहे

 दावा  प्रचार  एक  बात  है  परन्तु
 वास्तविकता  बिल्कुल  भिन्न  वास्तविकता  यह  है  कि  हमारे  देश  में  अधिकांश  वस्तुग्रों  के  मूल्यों  में

 गिरावट  नहीं  mg  है  बल्कि  कुछ  वस्तुद्ों  के  मूल्य  बढ़े  इसकें  साथ  ही  सप्लाई  पर्याप्त  नहीं

 गुजरात  में  श्रचानक  तेल.गायब  हो  ग्या  Tey  की  बात
 है  कि  दो  महीने  पहले  ही  हमें  बताया

 गया  था  कि  गुजरात  में  मुंगफली  की  फसल  है  त्रौर  ऐसी  ges  फसल  कभी  हुई  ही  नहीं

 परन्तु  wa  wa  दिवाली  wife  त्यौहार  निकट  तरा  रहे  हैं  हमें  बताया  जाता  है  कि  भ्रचानक
 तेल  गायब  हो  गया  ।  सरकार  की  व्यवस्था  कहां  है  ?
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 अब  मैं  सावेजनिक  वितरण व्यवस्था  को  लेता  वास्तव  में
 यह

 समाज  के  निबल  वर्गों

 के  लिये  श्रर्तप्रक  दृष्टि  से  निर्बल  वर्गों  के  लिये  पर्याप्त  कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही

 रेडियो  पर  प्रचार  तो  बड़े  पैमाने  पर  किया  जाता  है  परन्तु  farni fafa  में  सरकार  बहुत

 पोछे  श्री  सम्भाली  ने
 ठीक  ही  कहा  कि  समाज  के  निबेल  वर्गों  के  हित  के  लिये  काय  करने  के  लिये

 लोगों  में  जागति  लाने  की  aTaeTRaT  प्रचार  श्रावश्यक  है  परन्तु  यदि  श्राप  प्रचार  ही  करते  रहें

 sit  अपने  बचतों  को  क।यंरूप  न  दें  तो  एक  बहुत  खराब  स्थिति  उत्पन्न  होगी  ।  यदि  सरकार  वास्तव

 में  उनके  हितों  का  ध्यान  रखना  चाहती  है  तो  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  समा

 के  निबल  वर्गों  को  न  तो  एक  ate  cara  रियों  द्वारा  श्र  दूसरी  are  अभाव  द्वारा  धोखा  दिय

 जा  सके  मताफाखोरी  को  रोका  जाना  ara  वाले  त्यौहारों  को  ध्यान  में  रखकर  कुछ

 कार्यवाही  करनी  अवश्यक  वैसे  सभी  दिन  स्थिति  सामा'्य  होनी  साहिए

 सर  शिर  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सावधान  रहना  होगा  कि  प्रावश्यक  वस्तुएं  बाजार  से

 गायब  नहों  जायें  ।  समाज  के  निबल  वर्गों  को  उचित  सहायता  दी  जानी  मृत्य  वृद्धि  को  रोका

 चाहिये  ।  सरकार  को  यह  भी  देखता  होगा  कि  भ्पात  कल  में  या  सामान्य  स्थिति  में  नौकरशाह

 उपभोक्ताओ  को  तंग  न  कर  |

 मैं  वास्तव  में  विधेयक  की  भावना  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  हूं  परन्तु  यदि  श्राप  इन  बात

 ध्यान  नहीं  रखते  हैं  तो  श्राप  कठिताइपों  को  दूर  करने  की  श्रपेक्षा  उन्हें  बढ़ायेंगे  ।

 थ्री  ए०  सो०  जाजें
 :

 मैं  माननीय  सदस्यों  का  बहुत  श्राभारी  हूं  कि  उन्होंने  न  केवल  महत्वपुर्ण

 सुझाव  दिये  बल्कि  सहयोंग की
 सवश्रेष्ठ  भावना  का

 भी  प्रदर्शन  हम  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि

 उपयोग  की  वस्तुभ्नों  का  वितरण  इस  प्रकार  हो  कि  वे  गरीब  से  गरीब  व्यक्ति  कों  भी  उचित  मलय

 पर  ae  भ्रवेक्षित  मात्ना  में  उपलब्ध  हों  सकें  ।  यदि  सम्पूर्ण  समस्या  के  बारे  में  यह  दष्टिकोण  हो  तो  दलगत

 राज॑नीति  को  कॉई  प्रश्न  ही  नहीं  रह  जाता  |  प्रति  वर्ष  मई  के  ora  से  श्रक्तबर  के  मध्य

 तक  मूल्यों  में  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  देखने  में  झ्राती  है  क्योंकि  खरी फें  की  फ़सल  से  पहले  का  समय  मन्दी  का

 समझा  जाता है  ।

 श्री  मावलंकर  ने  त्यौहारों  के  समय  की  स्थिति  के  बारे  में  त्यौहारों  के  समय  स्थिति  से

 प्रनुचित  लाभ  उठाने  की  व्यापारियों  की  प्रवृत्ति  होती  पिछले  वर्षों  की  भांति  इस  se  भी  हमने  देखा  कि

 व्यापारी  व.पड़े  श्रादि  के  मलय  बढ़ाने  के  प्रयास  करें  रहे  थे  ।  इसलिये  हमने

 भ्रग्रिम  कायंवाही  की  है  ताकि  वें  ऐसा  न  कर  पायें  ।  जहां  भी  अभाव  की  स्थिति  है  वहां  माल  पहुंचाने  के

 लिये  हम  राज्य  से  सहयोग  लि
 रहे  हैं  ताकि  वहां  पर  oferatar  वस्तुएं  समंय  परं  पहुंचे  ्रौर

 eee

 की  समस्या  उत्पन्न  न  हो  ।  उपभोक्ताओं  की  सुरक्षा  के  लिये  किये  जानें  वाले  उपायो के  मामले

 में  सरकार  बिल्कुल  ढ़ील  नहीं  देगी  ।

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है

 ग्ग्कि  विधेयक  पारित  किया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  त्र

 The  Motion  was  adopted
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 कारखाना  1976

 FACTORIES  (AMENDMENT)  BILL,  1976

 श्रम  मंत्री  रघूनाथ  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 कारखाना  1948  का  श्र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 राज्य

 सभा

 द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  प

 श्रमजीवी  वग  का  स्वस्थ  श्ौर  खुशहाल  होना  उत्पादकता  श्रौर  प्रगति  की  श्राधार-शिला

 है  ।  कारखाना  श्रधिनियम  बनाने  का  मुख्य  उद्देश्य  प्रबन्ध  को  श्रमिक  वर्ग  feet  में  विनियमित  करना

 जब  तक  श्रमिक  वग  की  बीमारी  श्र  अशक्तता  से  रक्षा  नहीं  की  जाती  तब  तक॑  निर्माण  की  प्रक्रिया  न

 तो  उत्तम  प्रौर  न  ही  कुशल हो  सकती है  |

 वर्तमान  का  रखाना  1948  में  पारित  किया  गया  था  शौर  1  1949  से  लागू

 gat  था  ।  अ्रघिनियम  का  पिछला  संशोधन  1954  में  त्  था  ।  श्रधिनियम  के  कार्यकरण  पर  मुख्य

 कारखाना  निरीक्षकों  के  वारिक  सम्मेलन  में  विचार-विमर्श  हम्ना  था  ।  श्रम  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में

 भी  सुरक्षा  afra  रियों  की  faafea,  gqeqrat  की  जांच  aris  के  बारे  में  सुझाव  दिये  गये  थे  ।  सरकार

 ने  राज्य  सरकारों  wie  अखिल  भारतीय  श्रमिक  संगठनों  श्रादि  से  परामर्श  करके  और  विभिन्न  हितों  की

 लगभग  सहमति  से  इस  विधेयक  द्वारा  कुछ  संशोधन  रखे  हैं  ।

 एक  संशोधन  द्वारा  वर्तमान  कारखाना  अ्रधिनियम  के  श्रन्तगंत  की  परिभाषा  को

 facta  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  कारखानों  में  नियोजित  ऐसे  वर्गों  के  व्यक्ति  भी  इस  के  श्र  सकें

 जो  aa  तक  कारखाना  भ्रधिनियम  के  संरक्षणात्मक  खण्डों  के  क्षेत्र  से  बाहर  थे  ।  सीधे  या  किसी  एजन्सी

 के  माध्यम  से  मख्य  नियोजक  की  जानकारी  में  या  बिना  ्न् डा [नकारी  से  नियोजित  ठेके  पर  सभी  श्रमिक

 इस  विधेयक  के  भ्रन्तंगंत  झ्रायेंगे  ।  प्रघिनियम  की  धारा  2  के  खण्ड  में  एक  स्पष्टीकरण  wreaths

 करने  का  प्रस्ताव  है  ताकिਂ  विभिन्न  पारियों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  इस  श्रधिनियम  के

 भ्रन्तगत  लाया  जा  सके  ।

 कुछ  विशिष्ट  परिस्थितियों  में  श्रमिकों  को  जाली  न  लगी  हुई  मशीनों  के  पास  भी  काम  करना

 पड़  सकता  है  ।  इस  प्रकार  के  काम  के  बारे  में  वतंमान  उपबन्धों  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि

 ऐसी  परिस्थितियों  की  स्पष्ट  व्याख्या  की  जाए  तथा  ऐसे  मामले  में  किये  जाने  वाले  पुर्वोपाय  उल्लिखित

 किये  जायें  ।  विधेयक  में  ए  नई  धारा  के  भ्रन्त:स्थापन  का  भी  प्रस्ताव  है  जिसके  श्रनुसार  ऐसे  कारखानों  में

 जहाँ  एक  हजार  से  afer  श्रमिक  काम  करते  हैं  या  जहां  निर्माण  प्रक्रिया  के  शारी  रिक  चोट

 जहर  फलने  या  रोग-प्रस्त  हो  जाने  का  खतरा  सुरक्षा  अधिकारियों  की  नियुक्ति  का  उपबन्ध  है  |

 इसके  भ्रन्तगंत  ऐसी  दशा  में  जहां  कारखाने  की  इमा रत  की  हालत  ऐसी  हो  जिससे  कमंकारा  के

 स्वास्थ्य  को  नकसान  हो  निरीक्षकों  को  आदेश  जारी  करने  के  लिए  अतिरिक्त  शक्तियां  देने  का

 व  है  ।

 इसके  भ्रन्तर्गत  यह  भी  उपबन्ध  किया  जा  रहा  है  कि  ऐसी  दुर्घटनाओं  के  बारे  में  जिनसे  किसी  की

 मृत्यु  हो  गई  हो  एक  मास  के  भीतर  जांच  पुरी  की  जाए  ।
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 इस  प्रकार  गम्भीर  दुर्घटनाओं की  दशा  में  तथा  ऐसी  दुर्घटनाश्रों  की  दशा  में  जिनमें  किसी  की

 मत्यु हो  जाए  तथा  जो  ग्रन्याय  6  के  उपबन्धों या  धारा  87  के  अधीन  बनाए  गए  नियमों  का  उल्लंघन

 होने  के  कारण  हुई  न्यूनतम  दण्ड  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  है  |

 महिला  कमंचा  रियों  की  संख्या  50  से  कम  करके  30  की  जा  रही  है  ।

 यह  सब  कुछ  इसलिए  किया  जा  रहा  है  ताकि  उत्पादन  बढ़े  |  इसके  लिए  हम  काय  स्थानों  को

 सुरक्षित  बनाने  के  लिए  प्रयास  कर  रहे  हैं  कोई  भी  कमंका
 र

 जो  यह  महसुस  करे  कि  उसके  लिए  सुरक्षा  की

 व्यवस्था  नहीं  है  वह  ठोक  तरह  से  काम  नहीं  कर  सकेगा  ।

 मैं  सभी  संशोधन  पर  अपनी  व्याख्या  देते  हुए  सभा  का  समय  नष्ट  नहीं  करना  चाहता  किन्तु  यह

 कहना  चाहुंगा  कि  इन  सभी  संशोधनों  से  जो  इस  विधेयक  में  लाए  गए  हैं  श्रमिकों  के
 हाथ  मजबूत

 होंगे  तथा  प्रबन्धकों  श्रौर  श्रमिकों  के  बीच  सम्बन्ध  श्रौर  सुदृढ़  होंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा
 :

 कारखाना  1948  का  ग्रौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा

 ढ्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  ।”

 श्रो  समर  मुखर्जी  (atasr)  :  माननीय  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  चूं कि  श्रब  देश  में  उत्पादन  बढ़ाना  है

 इसलिए  की  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपाय  करने  बहुत  जरूरी  हैं  उनका  कहना  है  कि  ofr  सुरक्षा

 होने  से  अधिक  उत्पादन  होगा  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  ये  संशोधन  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों  के  बारे  में

 हुए  निरीक्षकों  के  सम्मेलन  के  सिफ़ारिशों  के  wares  किए  जा  रहे  हैं  ।  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  इन

 संशोधनों से  का  रखानों  की  सुरक्षात्मक  परिस्थितियों  में  कोई  मूल  परिवर्तन  होने  वाला  नहीं  है  ।  इन

 संशोधनों  से  पुराने  अधिनियमों  में  थोड़ा-बहुत  हेरफ़ेर  ही  होगा  ।

 कारखानों  में  श्राम  तौर  पर  दुघ॑टनाएं  का  रखानों  के  प्रबन्धकों  की  लापरवाही  के  कारण  ही  होती

 हैं  ।  यही  देखा  गया  है  कि  प्रबन्धक  सुरक्षा  सम्बन्धी  नियमों  श्रौर  विनियमों  का  श्रतुसरण  नहीं  करते  |

 उसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  दुघ॑टनाएं  हो  जाती  हैं  ।

 कुछ  ही  महीने  पहले  चासना
 ला

 में  dear  हुई  थी  ।  उस  दुर्घटना  ने  सारे  देश  को  बता  दिया  है
 कि  सुरक्षा  उपायों  की  किस  हृद  तक  श्रवहेलना  की  जाती है  ।  परन्तु  दुःख  की  बात  तो  यह  है  कि  इस  खौफ़नाक

 दुर्घटना  के  बाद  भी  सरकार  के  दृष्टिकोण  में  कोई  नहीं  हुभ्रा  है  ।  उसके  बाद  चासनाला  में  ही

 दौबारा  दुघंटनाएं  हो  चुकी  हैं  ।  मुझे  पता  चला  है  कि  चासनाला  कोयला  खान  में  काम  बिल्कुल  are  हो
 गया

 समाचार  पत्तों  में  दुर्घटनाश्रों  का  समाचार  लगभग  हर  रोज  पढ़ने  को  मिलता  है  ।  सारे  विश्व  में

 दुर्घटनाओं  की  तुलना  में  हमारे  देश  में  दुघ॑ंटनाओ्ं  की  संध्या  सर्वाधिक  है  ।  मैं  इन  दुघेटनाओं  की  तुलना

 समाजवादी  देशों  से  नहीं  कर  रहा  हूं  जहां  पर  दुर्घटनाएं  न  के  बराबर  होती  हैं  ।  वहां  पर  जिंस  कारण  से

 दुर्घटना  हो  उसे  भविष्य  में  दूर  करने  का  उपाय  किया  जाता  है  ।

 हमारे  देश  में  तो
 पूंजी  वादी

 देशों  की  तुलना  में  भी  श्रधिक  दुर्घटनाएं  होती  हैं  जब  यह  प्रश्न  मन्त्री

 महोदय  से  राज्य  सभा  में  पुछा  गया  तो  उन्होने  कहा  कि  वहां  दुर्घटनाएं  इसलिए  कम  होती  हैं  क्योंकि  वहां
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 पर  श्रत्याधुनिक  प्रौद्योगिकी  है  ।  मैं  उनसे  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  भी  तो  प्रौद्योगिक  में  काफी

 सुधार  हुम्रा  है  किन्तु  दु्टनाएं  बिल्कुल  कम  नहीं  हई  हैं  ।  मैं  तो  यह  समझता  हूं  कि  हमारे  देश  में  दु॑टनाग्रों

 के  लिए  मुख्य  रूप  से  सरकार  ate  नियोक्ताओं  का  रवैया  जिम्मेदार  है  ।  हमारे  देश  में  प्रत्येक  नियोक्ता

 सस्ता  श्रम  पाकर  उनका  शोषण  करना  चाहता  है  ।  ऐसी  हालत  में  उनसे  |... किच कस  उपेक्षा  की  जा  सकती  है  कि

 वे  सुरक्षात्मक  उपायों  की  ५. झ्र  ध्यान  देंगे  ।

 माननीय  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों  की  श्रवहेलना  करने  वालों  के  लिए  जुर्माने

 की  राशि  1000  से  बढ़ा  कर  2000  रुपए  की  जा
 रही  है  ।  परन्तु  मेरा  निवेदन  यह  है

 कि  यदि  कोई  ऐसी

 दुर्घटना  हो  जाती  है  जिससे  किसी  व्यक्ति  की  जान  चली  जाती  है  या  वह  सारे  जीवन  के  लिए  श्रपंग  हो

 जाता  है  तो  उससे  उसको  कया  लाभ  होगा  तथा  नियोक्ता  को  1000  रुपये  प्रधिक  देने  से  क्या  HH  पड़ेगा  |

 ee es  मा  नलਂ  भवन

 कार्य  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 gaat  प्रतिवेदन

 सभापति  महोदय  :  श्री  शंकरानन्द  काय  मन्त्रणा  सम्बन्धी  अरपना  प्रतिबेदन  प्रस्तुत  कर

 सकते हैं  ।

 श्री  बी०  शंकरानन्द
 )

 :
 मैं

 काय  मन्त्रणा  समिति  का
 प्रतिबेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 इसके  पदचात  लोक-सभा
 27  1976/5  1898  (n=)  के  ग्यारहे  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Friday,

 August  27,  1976/Bhadra  5,  1898  (Saka)
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